अकारशक-- 


एस. एस. सकसेना, 
बरेली कालेज, बरेली ) 


मिलने का पता-- 


व्यवस्थापक-मारतीय ग्रन्थमारा, इन्दावन ! 
तथा-प्रोंफ़ेसर शांकरसहाय सकसेना, 
बरेली कालेज, बरेली, यू० पी० । 


अदक-- 


त्रिभुवननाथ शर्मा, 
जमुना प्रिन्टिंग वक्‍्से, मथुरा | 









श्रीमत्‌ पंडित शंकरप्रसाद भार्गव एम, ए., 
एल-एल. बी., प्रिंसिपत, राजऋषी कालेज, अज़्वर 
तथा भूतपूर्व प्रिंसिपल, सनातनधर्म कालेज, कानपुर। 



















के 
24 
९2प्ररे 





९%४९५४९५४५९७,»९ 


<ई९२ 






25 2 


२६2 
7९ 









४0% 








52 
22) 







९८०८९ 
५९४५९ 


गुरुदेव, 







8) 


जिस वस्तु को आपके चरणों में बैठकर प्राप्त 
किया है वही भेंट करने चला हूँ; यह धृष्टता समझी 
58 जा सकती है, किन्तु मैं तो इस पुस्तक को परीक्षा 
रूप सें लेकर उपस्थित हुआ हूँ । आशा है कि 
आप इसे स्वीकार कर मुझे कृताथे करेंगे । 
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निवेदन । 


“भारतीय सहकारिता आन्दोलन” पर यह पुस्तक लेऋर पाठकों 
के सामने उपस्ित होते हुए हृदय को अत्यन्त हर हो रहा है । 
सम्मवत्तः में इस विपय पर पुस्तक लिखने का प्रयास भी न 
करता यदि श्रीयुत भगवानदासजी केला मुझे पुस्तक लिखने पर 
बाधित न कर देते | श्री केलाजी साहित्यिक तपस्त्री हैं, भारतीय 
अन्थसाज्ञा के द्वारा अथेशास्र तथा राजनीति साहित्य उत्पन्न 
करके उन्होंने हिन्दी की महान सेवा को है। कोई भो उनके 
सम्पक मे आकर मात भाषा को पुष्पांजलि चढ़ाये तरिता नहीं 
रह सकता । यही मेरे साथ हुआ, केलाजी को हिन्दी में 
€ सहकारिता ” पर एक भी पुस्तक का न होना खटक रहा था। 
स्वयं अन्य पुस्तकों के लिखने में व्यस्त होने के कारण उन्होने 
मुझे पकड़ा | इस विपय सें रुचि होने के कारण मैने पुस्तक 
लिखने का त्रचत दे दिया | 


एक वर्ष परिश्रम करके गत वर्ष पुस्तक तैयार करली थी किन्तु 
मेरे यहां चोरी होगई और हस्त लिखित पुस्तक भी हाथ से निकल 
गई। बचन बध्य हो चुका था, अस्तु, फिर एक वर्ष परिश्रम 
करके पुस्तक लिखी | 


सहकारिता आन्दोलन के बिना मारतबर्प के ग्रासों का उद्धार 
नहीं हो सकवा। आयरलेड, डैनमाक, जर्मनी, तथा इटली मे तो 
इस आन्दोलन की बदौलत किसानो की काया पलट होगई | 
भारतवप में जहां किसानो के जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित है, 


र्‌ 


बिसा इस आन्दोलन के गति ही नहीं है। अंग्रेजी में इस विषय 
पर हजारो सुन्दर भन्‍थो की रचना हो चुकी है, किन्तु उन पुस्तको 
से अंग्रेज़ी न पढ़े हुए देश बासी कोई लाभ नहीं उठा सकते | 
हिन्दी भाषा भाषी इस आन्दोलन की अद्भुत राष्ट्‌ निर्माण की 
शक्ति को जान सके, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है । 


अन्त मे मैं संयुक्त अन्तीय सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार 
श्री विष्णु सहायजी आई. सो. एस. के प्रति हार्दिक ऋतज्ञता 
प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने समय निकाल कर सारी पुस्तक 
को पढ़ा और इस विषय के अपने अनुभव का सुझे; पूरा ज्ञाभ 
दिया है। उनके सौजन्य तथा सहानुभूति का मूल्य मैं धन्यवाद 
देकर आंकने की धृष्टता नहीं करूँगा। 


मुझे आशा है कि भारतीय निधेन जनता और विशेषतः 


भ्राम निवासियों से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी विभाग तथा सैर: 
सरकारी खंस्थएँ इस पुस्तक का यथेष्ट स्वागत करेंगी | 


विनीत 
बरेली कालैज | शंकरसहाय सकसेना । 
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भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
प्रथम परिच्छेद 
सहकारिता के सिद्धान्त 


समाज मे रह कर मनुष्य बिना एक दूसरे के साथ सहयोग 
किये, एक दिन भी अपना काम नही चला सकता | सभ्यता के 
प्रारम्भिक काल मे भी मनुष्य-ससाज सहकारिता के सिद्धान्तो 
को समभती थी और ज्यवदह्रिक जीवन मे उसका उपयोग भी 
करतो थी । यदि मनुष्य-ससाज सहकारिता को न अपनाती तो 
सनुष्य-जाति आज इतनी उन्नत तथा सभ्य कदापि न होती। 
आज से हजारो वर्ष पहले द्वी अनुभव से यह ज्ञात होगया था 
कि सनुष्य-जीवन, बिना एक दूसरे के साथ सहयोग किये, 
असम्भव हो जायगा | 


आज कल प्रतिस्पर्धा का युग है; साधारणतया यह समझा 
जाता है कि जो प्रतिस्पधों से नहीं ठहर सकता उसके लिये 
संसार मे कोई स्थान नही है, इस कारण लोगो की यह धारणा 
बन गई है कि मनुष्य जीवन का मूल सन्त्र प्रतिस्पर्धा है; किन्तु 
देखने से ज्ञात होता है कि मनुष्य जीवन का मूल सन्त्र सहकारिता 
है, न कि प्तिस्पधां । यदि देखा जावे तो मनुष्य एक दूसरे पर 
अपनी साधारण आवश्यकताओ के लिये इतना निर्भर है कि 


७. 2 २४/७४:७१५१६: 


श्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
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यदि एक दिन के लिये भी उसको दूसरो का सहयोग न मिले तो 
उसका जीवन ही कण्टकमय हो जावे । 


समाज मे प्रत्येक मनुष्य की का्य-शक्ति एकसी नही है। अस्तु, 
सहकारिता तथा श्रम-विभाग ([077907 ० ]०७०ध/) के बिना 
मनुष्य समाज मे रह कर अपनो आवश्यकतायें पूरी नहीं कर 
सकता। मसनुष्य-ससाज की उन्नति तथा सभ्यता के विकास के 
ज़िये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूर्ण, श्रम-विभाग का सिद्धान्त 
कास मे लाया जावे। यदि अधिक क्षमता वाले मनुष्य ऐसे 
साधारण कार्यो में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, जिनको 
साधारण क्षमता वाले मनुष्य भी कर सकते हैं, तो समान तथा 
मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति में भारी बाधा पड़ेगो | मनुष्य-जाति 
तभी उन्नति कर सकती है, जब मनुष्य को अपनी कार्य-शक्ति 
के अनुसार किसी एक कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने का 
अवसर दिया जाबे । उदाहरण के लिये, किसी भी बरतु के 
तैयार कराने में हमे सेकड़ो मनष्यों का सहयोग प्राप्त करना 
पड़ता है। मध्य प्रान्त अथवा वम्बई प्रान्व का किसान कपास 
उत्पन्न करता है। कपास उत्पन्न करने में उसे स्वयं बहुत से मनुष्यों 
का सहयोग ग्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है | महाजन 
जर्मीदार, घढ़ई, लुद्दार, तथा मजदूर सभी उसे कपास उत्पन्न 
करने में सहायता देते हैँ । दलाल, आढ़तिया, तथा व्यापारी उस 
कपास को सोल लेकर अथवा व्यवसायियों के लिये खरीद कर 
जिनिंग फैक्टरी में ले जाते हैं । ज्िनिंग फैक्टरियों में सैकड़ों 


सहकारिता के सिद्धान्त इ 
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मजदूरों के द्वारा ऋपास ओटो जाती है. और गांठो मे वांध 

कर अहमदाबाद, चस्चई, अथवा जापान के औद्योगिक केन्द्रों को 

भेज दी जाती है। इस कार्य में भी बैलगाड़ी, मोटर, रेल, और 

जद्ाजों पर काय करने चाले, तथा व्यापारियों का सहयोग होता 

है | इसके उपरान्त कारखानों भें हज़ारों मजदूरों, मिश्रियों, तथा 

अन्य कार्य-कर्ताओं की सद्दायता से कपड़ा तैयार क्रिया जाता है। 
अन्त मे वह कपड़ा रेलो, जहाजों, तथा वलगाड़ियों ओर मोटरों 
के द्वारा दूकानदारों के पास आता है। घाहक उसको खरीद कर 
दर्जी से कोट, कमीज इत्यादि वनवाता है, तब कदी वह बद् 
पहिन सकता है । जब तक इतने लोग एक दूसरे के साथ सहयोग 
नहीं करेंगे, चद्ध तेयार नहीं हो सकते। इसी प्रकार, किसान 
गांवों में रह कर गेंहूँ दथा अन्य अनाज उत्पन्न करता है. और 
नगरो में निवास करने वाले अध्यापक, कक, डाक्टर, वकील 
तथा दूसरे लोग उस गेहूँ को खाते हैं। गेहूँ उत्पन्न करने में 
तथा उसे शहरों तक लाने में सेकड़ो मनुष्यों को सद्दायता की 
आवश्यकता द्वोती है। कोई भी काम क्यो न ले लिया जाबे,विना 
सहयोग के वह सरलता पूबक नहीं हो सकता । आज हम 
लोगो का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर इतना अधिक निर्भर 
है कि यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया जाबे तो यह 
ध्यान मे भी नहीं आ सकता कि संसार का कारये कैसे चल 
सक्केगा। सनुष्य की शक्ति सहकारिता में छिपी हुई है, और 
सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति हो सकती है। 


छ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


मनुष्य जाति अब सहकारिता के सिद्धान्त को भल्ती भांति 
समझ गई है, और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक 
सममती है। समाज में निबेल और सबल, बुद्धिमान और मन्द- 
बुद्धि, साहइसी और कायर, चतुर और मूखे, शीघ्र काये करने 
बाले तथा आलसी--सभी पकार के मनुष्य हैं, यदि समाज को 
उन्नति की ओर अग्रसर होना है तो इन सब को एक साथ कार्य 
करना होगा । यदि समाज प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त को अपनाले 
तो समाज की उन्नति अवश्य द्वी रुक जावेगी । कुछ लोगों का 
कहना है कि सनुष्य जीवन एक भयंकर संग्रास है और इस 
संग्राम में वही जीवित रहकर सफल हो सकता है, जो संग्राम 
में ठहर सके । जो निबल हैं--जो जीवन-संग्राम में ठहर नहीं 
सकते, उनके लिये यहां कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है कि 
यदि इस संग्राम मे सबल्लो को निबलो की सहायता के लिये जाना 
पड़ा तो उनकी व्यक्तिगत उन्नति में बाधा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशोपाजेन के लिये सहकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यकता है, सहकारिता इसके लिए घातक सिद्ध होगी। 
सहकारितावादी शक्तातिजीवन (8प्रा'शएक) 0० ४6 46॥०४४) 
के सिद्धान्त को खीकार नहीं करते। यह सिद्धान्त मनुष्य को 
समाज के ऊपर बिठा देता है,व्यक्तिगत इच्छाओं की पर्ति के लिये 
सामूहिक खांथ को ठुकराकर अपने पथ पर अग्नसर होना ही 
इस सिद्धान्त के मानने वालो का उद्देश्य होता है । यह सिद्धान्त 
व्यक्तिगत ल्ञाभ के लिए सामूहिक ला को नष्ट करने की शिक्षा 
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देता है और समाज में घोर असमानता उत्तन्न करता है। आधघु- 
निक युग में पूज़ोपतियों और श्रमजीबियों मे जो भयंकर संभाम 
छिड्डा हुआ है, “ पूँजो पतियों को नष्ट करदो ” की जो आवाऊ 
चारो ओर से सुनाई देरदी है, वह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन् 
हुई आर्थिक असमानता के कारण द्वी उठाई गई है। 


सेमाज अपने निर्बेल सदस्यों को ठीक उसी प्रकार 
नष्ट होते नहीं देख सकती, जिस प्रकार माता पिता अपने 
लंगड़े अथवा लूले पुत्र को मरते नदी देख सकते। समाज 
का मूल मन्त्र शक्तातिजीवन न होकर “ निवल्ों की रक्षा ” 
होना चाहिये । यदि हम चाहते हैं कि समाज में उत्पन्न हुई घोर 
आं्थ्रिक विपसता के कारण, हमे भयंकर क्रांतियों का सामना रू 
करना पड़े तो हमे सहकारिता को अपनाना होगा । सहकारिता 
निवेलो की रक्ता करती है,वद्द उनको निर्वल नहीं रददने देती, चरन्‌ 
उत्तको संगठित करके शक्तिवान बनाने का प्रयत्त करती है । 
सहकारिता आन्दोलन उन लोगो की उन्नति मे चाधक नहीं होता 
जो कि शक्तिवान हैं और प्रतिस्पर्धा में अपले पैरों पर स्वयं खड़े 
हो सकते हैं; सहकारिता का ऐसे लोगो से कोई सम्बन्ध ही है। 
वह तो केवल नि्धेन तथा निबलो का आन्दोलन है; पारस्परिक 
सहायता और सहातुभूति इसके मुख्य सिद्धान्त है, और सेवा 
इसका लक्ष्य है। 

थह तो पू्वे दी कह जा चुका है कि मनुष्य का कोई भी कार्य 
बिला दूसरों के सहयोग के नहीं दो सकता, किन्तु आधुनिक 
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ओीद्योगिक संगठन से घन-बितरण की प्रणाली इतनी दूषित है 
कि जो लोग उत्पादन कार्य में सहयोग देते हैं, उन्हे उचित हिस्सा 
नहीं मिलता, अथात्‌ कुछ लोग तो उचित से अधिक पा जाते हैं, 
ओर अधिक संख्या वालों को,जो कि निर्बल हैं, अपना हिस्सा सी 
नहीं मिल्रता। मिल भे काम करने बाला मजदूर जो सिल को 
सफलता पूर्वक चलाने के लिये उतना ही आवश्यक है जितना कि 
वूजीपति अथवा मिल-मैंनेजर, बहुत थोड़ी मजदूरी पाता है; 
तथा मैनेजर और पूँजीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति का अधिक 
भाग हड्प कर जाते हैं, | किसान गेहूँ उत्पन्न करता है, दलाल, 
धोक व्यापारी, तथा दूकानदार साधारण गृहस्थ्र को गेंहूँ पहुँचाने 
मरे सहयोग करते हैं; किन्तु गेहूँ का जो मूल्य आहक देता है 
उसका बहुत थोड़ा अंश किसान को मिलता है,और दलाल, थोक 
व्यापारो, तथा दूकानदार उसका अधिक अंश खा जाते हैं। 
किसान को खेत की पैदावार का इतना कम मूल्य मिलता है कि 
खेती का खर्चा निकालने पर उसके लिये वहुत कम बचता है; यह्‌ 
उसके परिश्रम को देखते हुये कुछ भी नहीं होता । रेलवे 
लाइन को डालने का बड़े बड़े ठेकेदार ठेका लेते हैं,हज़ारों मजदूरों 
तथा कारीगरों को रख कर वे काम करते है, काम फरने वाले 
भजदूरों और कारीगरो को बहुत थोड़ी मजदूरी देकर ठेकेदार 
सारा लाभ डकार जाता है। सहकारिता धन-वितरण की अन्याय- 
पूर्ण प्रणाली को स्वीकार नहीं करती और इसको नष्ट कर देना 
चाहती हैं। सहकारिता आन्दोलन वर्तमान दूषित अणाली का 
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बिरांध करता है और प्रत्यक मनग्य को, जिसने सम्पत्ति 
उत्पादन कार्य में सडयोग दिया है, उसके परिश्रम के अनुपात में 
सम्पत्ति देने का समथन करता है ! 


सम्पत्ति का उत्पादन केवल पूँजी के दी द्वारा नही होता, भ्रम 
की भी आवश्यकता होतो है । पूँजीपति को अपनी पूँजी पर सृद 
तो मिलना ही चाहिये; साथ ही वद जोखिम भी उठाता हैं, उसके 
लिये भी उसे कुत्च लाभ मिलना चाहिये। बेचारे मजदूर को तो 
पूरी मजदूरी भी पूँजीपति नहीं देते; अस्तु, यद सब तथा अन्य 
खर्च निकाल कर भी कुछ अतिरिक्त लाभ बचता हैं। प्रश्न होता 
हैं कि यह अतिरिक्त लाभ किसको दिया जावे ? आधुनिक 
ओद्योगिक संगठन में तो यह सारा का सारा पेंजीपतियों को 
मिलता है। भ्रमजीबी समुदाय इस कारण क्ुब्ध हो उठा है। जब 
भसजदूर लोग देखते है कि उन्हे कठिन परिश्रम करने पर भी सर- 
पेट भोजन नहीं मिलता, ओर पजोपति अनन्त धन राशि प्रति 
चर हृड़प जाते हैं. तो खभावतः ये लोग असन्तुष्ठ दो जाते 
है । ऋमशः औद्योगिक देशों से श्रमजीवी समुद्यय आज 
सब्नठित हो गया है और इस अत्याचार को सहन नही करना 
चाहता। टूंड यूनियन आन्दोलन इसी प्रयत्त का फल् है। 
साम्यवाद तो पूँजीपतियो के श्रस्तित्व को द्वी नष्ट कर देना 
चाहता है | श्रमजीबी आन्दोलन तथा साम्यवाद लाभ को 
केवल सजदूरो के ही लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं । सहकारिता 
अतिरिक्त, लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करना चाहता है और 
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किसी एक बगे को दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं करने देता । 





सहकारिता आन्दोलन एक आर्थिक आन्दोलन है । आज 
आर्थिक संगठन इस प्रकार का बनगया है कि पूँजीपतति भ्रमज्ीवी 
बरग का शोषण कर रहे हैं। फल्न-स्वरूप श्रमजीवी समुदाय 
एूँजीपतियो के अस्तित्व को चष्ट करदेता चाहता है। दोनों बर्गों से 
यर्यंकर युद्ध छिड़ा हुआ है; दोनो एक दूसरे को दबाने का प्रयत्त 
कर रहे हैं। सहकारिता आन्दोलन एक ऐसी समाज का निर्माण 
करना चाहता है जिसमे इस प्रकार युद्ध न होगा, जहां भिन्न 
भिन्न वर्ग एक दूसरे का साथ देंगे, ओर आर्थिक विषम्तता का 
यह सयंकर रूप नष्ट हो जायगा । जब ससाज के निबेल सदस्य 
किसी भी आर्थिक काये अर्थात्‌ उत्पत्ति, उपभोग, बिनिसय, 
तथा वितरण में सम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाब को आपस 
मे न्‍्यायपूर्ण प्रणात्नी से बांट ले तो ऐसे सच्वठन को सहकारी 
समिति कहेगे। कुछ लोग सहकारी समितियों की तुलना टूड 
यूनियन से करते हैं, किन्तु सहकारो समितियां इससे मित्न हैं। 
ट्रेड यूलियय आधुनिक आर्थिक संगठन को स्वीकार करती है 
और केवल श्रमजोवी समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधारना 
चाहती है; यदि पजीपति सजदूरो की सांग को स्दीकार नदी करते 
हैँ तो ट्रेंड यूनियन हड़ताल के ह्वारा उनको विवश कर देती है। 

कारी समितियों के काय का ढंस दूसरा ही है, टेड यूनियन 
विधातक काय करती हैं, ओर सहकारी समितिया रचनात्मक 
काय करती हैं। 


सहकारिता के सिद्धान्त ६ 


प्रत्येक आर्थिक हक्नचल मे सहकारिता के सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धान्त को 
पूणंतया समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम सहकारी 
समितियों तथा आधुनिक औद्योगिक संस्थाओं का सेद समझ 
ले। मानलो कि छुछ मोची अपनी आर्थिक खिति को सुधारने 
की दृष्टि से, अपनी थोड़ी थोड़ी पूँजी को लेकर एक सद्गभठन मे 
सम्मिलित होते है और निम्धय करते है कि वे सम्मिलित रूप मे 
जूते का व्यवसाय करेगे, समिति के काये का संचालन करने मे 
प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा, और वार्षिक त्ञाभ 
सदस्यों की पूँजी के अनुपात से न बांदा जाकर, सदस्यो की जूतो 
की उत्पत्ति के अनुपात मे बांदा जावेगा, तो ऐसी समिति को 
सहकारी उत्पादक समिति कहेगे। सहकारी उत्पादक समितियों 
तथा मिश्रित पूँजी बाली कम्पनियों मे यही भेद है कि एक तो 
सनुष्यों का संघ है ओर दूसरा पूंजी का संघ है। मिश्रित पँजी 
वाली कम्पनियों से काय संचालन का अधिकार तथा लाभ 
हिस्सेदारो को पूँजी के अनुपात मे ही मिलता है । उत्पादक 
सहकारी समतियो के संगठन मे मजदूर पूँजी को किराये पर लेकर 
नधे की जोखिम उठाते हैं,किंतु पूँजी बाली कम्पनियों मे हिस्सेदार 
खयं काय नही करते, वे सजदूरो को नौकर रखते हैं और घन्ये 
की जोखिम उठाते हैं। उत्पादक सहकारी समितियां पेंजी के 
लिये उचित सूद दे देती हैं और लाभ आपस से बांट लेती 
किन्तु सिश्रित पूँजी वाली कस्पनियों मे निश्चित मजदूरी देकर 
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मजदूर रखे जाते हैं और लाभ हिस्सेदारों में पूंजी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है। सहकारी समितियों में पूँजी को अधिक 
महत्व नहीं दिया जाता | उसको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये 
एक साधन सात्र समझा जाता है। यही कारण है कि समिति के 
प्रत्येक सदस्य को केवल एक ' वोट ' मिलती हे, उसको समिति 
के कार्य सच्बालन मे उतना ही अधिकार होता है जितना कि किसी 
दूसरे सदस्य को; परन्तु मिश्रित पूंजी वालो कम्पनियों में पूंजी 
का ही सर्वोच्च स्थान होता है, धन्धे का लाभ तथा कार्य-सम्चालन 
अधिकार हिस्सेदारों में पूँजी के अजुपात में दिया जाता है। 


इन दोनों में एक भेद और भी है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियो की सफलता, अन्य कम्पनियों 
को प्रतिद्वन्दता में सफलता पूर्वक खड़े रहने पर निर्भर है। प्रत्येक 
कंपनी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और अत्येक कंपनी 
दूसरी कंपनियों को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयज्न करतो है। 
सहकारिता आन्दोलन इस व्यक्तिबाद के सिद्धान्त फो नहीं मानता। 
सहकारी समितियां एक दूसरे की प्रतिहन्दता में नहीं खड़ी होतीं । 
वे मिल कर एक संघ ( 77०१७४७४४०७ ) की स्थापना करती हैं, 
ओर उसकी संरक्षण॒ता में कारय करती हैं । यह संघ सहकारी 
समितियों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता । यद्यपि 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा बिलकुज्ञ नष्ट नहों हो 
गई द--ओर यहां तक सहकारिता आन्दोलन को अपने ध्येय मे 
असफल दी समकना चाहिये--किन्तु इससे यह न सममना 
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चाहिये कि यह सिद्धान्त ही गलत है। कारण यह है कि समाज 
का संगठन ही दूषित है, और जब तक सहकारिता के सिद्धान्तो 
के अनुसार समाज का संगठन पहीं हो जाता, तब तक प्रतिस्पर्धा 
जड़ से नष्ट नहीं हो सकती । यदि उपभोक्ता भी अपने को 
सहकारी समितियों मे संगठित करलें, और फिर संगठित उत्पादक 
सहकारी समितियों से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदे तो 
प्रतिस्पर्धा को नष्ट किया जा सकता है । सहकारिता आन्दोलन 
का यही लक्ष्य है। अस्तु, सहकारिता तथा अन्य प्रणालियों में 
यही मुख्य भेद है कि एक प्रतिस्पधों का समूल नाश करना 
चाहती है, दूसरी प्रतिस्पर्धा को खीकार करती हैं। यह तो पूबे दी 
कहा जाचुका है कि अभी तक यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से कार्य 
में परिणित नहीं हो सका है। 

सहकारिता आन्दोलन फेवल सम्पत्ति को उत्पन्न करने वालो 
की ही रक्षा नही करता, बह सब वर्गों को सद्दायता पहुँचाता है । 
आधुनिक औद्योगिक संगठन मे उपभोक्ता का वस्तुओ के मूल्य 
निर्धारण मे कोई हाथ नहीं होता, और न धन्धों के संचालन में 
ही उसकी आवाज़ सुनी जाती है. । उत्पत्ति करने वालो तथा 
उपभोक्ताओं के बीच मे अगणित दलाल काम करते हैं, जो 
डपभोक्ता तथा उत्पत्ति करने वालो को लूटते हैं। उपभोक्ता वस्तु 
का जो मूल्य देता है उसका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्ति करने वाले 
को मिलता है, अधिक अंश तो दलालो की जेब में जाता है । 
सहकारिता आन्दोलन जहां यह प्रयत्न करता है कि उत्पत्ति करने 
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बालों को अधिक से अधिक लाभ हो, बहां उसका यह भी प्रयत्न 
होता है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तुए' सिलें, 
जिससे कि उनका बोझ हलका हो । यदि देखा जावे तो लाभ 
उपभोक्ताओ से मिलता है; यदि उपभोक्ता तैयार माल को न लें 
तो केवल्न उत्पत्ति से लाभ नहीं मिल सकता । अस्तु, सहकारिता 
आन्दोलन केवल श्रमजीबी तथा पूँजीपति को ही लाभ का अधि- 
कारी नहीं सानता, वरन्‌ उपभोक्ताओं को भी लाभ के कुछ अंश 
का हकदार समभता है। सहकारिता के सिद्धान्तानुसार, समाज में 
केवल दो वर्ग होने चाहिये, उत्पादन-कतों और उपभोक्ता | किन्तु 
इस पूँजीवाद के युग में उपभोक्ता तथा उत्पादन-कतों के बीच मे 
अगरित दलाल हैं, जो दोनो वर्गों को लूट रहे हैं। सहकारिता 
दलालों के हारा इन दोनो वर्गों के शोपण का घोर प्रतिवाद 
करती है और दोनो वर्गों को संगठित करके इतना समीप लाना 
चाहती है कि फिर दल्लालों की आवश्यकता ही न पड़े । दल्लालो 
को अपने खान से हटा देना सहकारिता आन्दोज्ञन का मुख्य 
उद्देश्य है | 

अब एक प्रश्न यह उठता है कि धन्धों का नियन्त्रण किस 
वर्ग के ह्वाथ मे होना चाहिये | धन्धों का संचालन उपभोक्ता करें, 
अथवा उत्पादन-कतो । इस विषय में सहकारिता आन्दोलन में 
कार्य करने वालो के दो मत हैं| एक मत के लोग कहते हैं. उप- 
भोक्ता वर्ग को धन्धों का संचालन करना चाहिये, दूसरे मत के 
लोग यह अधिकार उत्पादन-कर्ता बर्ग को देना चाहते हैं । सह- 
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कारिता आन्दोलन में कार्य करने वालों का बहुमत इस पक्ष मे है 
कि खेती-वारी को छोड़कर अन्य धन्धों के संचालन का अधिकार 
उपभोक्ता को होना चाहिये, ओर इन घन्धों में काम करने वालों 
की स्थिति मजदूरी पाने बालो से अच्छी नहीं होगी। जहां जहां 
उपभोक्ता सहकारी समितियों का संगठन हुआ है और उनके 
सम्मिलित संघ ने खय॑ आवश्यक वस्तुओ को तैयार करने के 
लिये मिल और कारखाने खोले हैं, उनमे काम करने वाले मज- 
दुरो को उस कारखाने के संचालन मे कोई अधिकार नहीं है । 
यद्यपि इन कांरखानो से मजदूरों की स्थिति सांधारणतः कारखानो 
से बहुत अच्छी द्ोती है, किन्तु उनका कोई अधिकार नहीं होता। 
हां, यदि वे भी उन उपभोक्ता समितियों के सदस्य होते है, जिनके 
सम्मिलित संघ ने उस कारखाने को चलाया है, तो वे उस रूप मे 
उस कारखाने की व्यवस्था मे भाग लेते हैं । मज़दूरो को व्यवस्था 
मे भाग न लेने देने का कारण यह भी है कि उससे व्यवस्था के 
शिथिल होजाने का भय रहता है। जिन समितियों मे उत्पादन कर्ता 
दी सदस्य होते हैं और वे ही मजदूर होते हैं, वहां व्यवस्था उन्हीं 
के द्वाथ में रहती है । किन्तु कह्दी कहीं ऐसा देखने में आता है कि 
ऐसी समितियों मे भी, उन सहकारी साख समितियों अथवा सह- 
कारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था में अधिक अधिकार रहता 
है जो उत्पादक समितियों को पूँजी देती हैं। ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य अर्थात्‌ सणदूरो का व्यवस्था में नाम- 
मात्र को अधिकार होता है। जहां तक सहकारिता आन्दोलन 
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उत्पत्ति करने वालो को उस घंथे की व्यवखा का अधिकार नहीं. 
दिला सका है, वहां तक उसको अपने लक्ष्य में असफल ही सम- 
मना चाहिये | 
यद्यपि सहकारिता आन्दोलन विशेषकर आर्थिक आन्दोलन 
है, किंतु इसकी नींब ऊँचे,आदरशे पर जमाई गई है। यह आन्दो- 
लन सुमाज में एक नवीन भावना को जाग्रत करता है । स्वाव- 
लम्बन तथा श्रातृ-भाव ही बह भावन्ना है, जिसके बल पर यह 
आन्दोलन ख़ड़ा किया गया है। सहकारिता आन्दोलन समाज में 
किसी एक बर्ग का अत्याचार सहन नहीं करता,वह तो समाज के 
सदस्यों मे आत्म-निर्भरता तथा भाईचारे का भाव उत्पन्न करता है। 
सब मिलकर एक उद्देश्य के लिये प्रयत्न करें, यंद्दी सहकारिता का 
अथ है। व्यक्तिवाद फो हटाकर सहकारिता आन्दोलन सामूद्दिक 
स्वार्थ को प्धानता देता है। पूँजीबाद के युग में व्यक्तिगत स्वार्थ का 
प्रधान्य दै,किन्तु सहकारिता समूद को व्यक्ति के ऊपर रखता है। 
पूँजीवाद के युग में आर्थिक अससानता तथा अन्य दोषों 
के कारण समाज घत्ररा उठी है। कोई कोई तो पूँजीवाद को 
सूमूल नाश कर देना चाहते हैं । साम्यवाद इसी असमानता को 
नष्ट करने का एक प्रयोग है। किंतु सहकारिता आन्दोलन साम्यवाद 
के सिद्धान्तो को स्वीकार नहीं करता। जो लोग संसार के देशो को 
साम्यवादी होने से बचाना चाहते हैं उन्हे संहकारिता आन्दोलन 
की शरण में आना चाहिए । बीसवीं शताब्दी मे सहकारिता 
आन्दोलन ने यथेष्ट उन्नति की है,और आशा है भविष्य मैं इसका 
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अधिकाधिक उपयोग समाज के निबल सदस्यों की आर्थिक 
स्थिति के सुधारने सें किया जावेगा । 


भारतवर्ष के लिये सहकारिता का सिद्धान्त नया नहीं है । 
अत्यन्त प्राचीन काल से सहकारिता का हमारी भारतीय समाज 
उपयोग करती ओआ रही है। यद्यपि वततेमान रूप में सहकारी 
समितियां इस देश के लिये नई वस्तु हैं, किन्तु सिद्धान्त रूप से 
तो सहकारिता हिन्दू समाज के जोबन में ओत-प्रोत है। सम्मिलित 
कुटुम्ब,जी कि हिंदुओं की एक अत्यन्त प्राचीव सामाजिक संस्था 
है, सहकारी संस्था नहीं तो क्‍या है? आज भी बहुत से कार्य गांवों 
में किसान लोग सामूहिक रूप में करते हैं। संयुक्तप्रांत के इख 
उत्पन्न करने वाले किसानों में यह बात बहुत से गांवो मे प्रचलित 
है कि वे एक या दो कोल्हू मिलकर मोल ले लेते हैं अथवा किराये 
पर ले आते हैं तथा बारी वारी से अपनी ईख पेर लेते हैं। 
अपने अथंशास््र में बहुत बार सामूहिक रूप से काये करने के 
लिये आदेश करते हुए,आचायें कौटिल्य ने सहकारिता का महत्व 
बतलाया दै। आचोन काल मे कारीगरों के संघ भारतवर्ष मे 
बहुत थे जिनका विवरण वेदों तथा मनुस्द्धति में मिलता दे। 
“रस्टिकस लोकिटर” नामक पुस्तक में लिखते हुए, श्री० एम. एल. 
डर्लिंग ने पल्ञाब के गांवों के विषय में जो विवरण दिया है,उससे 
ज्ञात होता है कि वहां के गांवों में आज भी सामूहिक रूप से बहुत 
सा काय द्ोता है। किसी किसी गांव में दो से दस तक किसान 
सम्मिलित होकर एक वषे के लिये भूमि जोतते हैं। फसल के कटने 
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पर पैदावार को,अत्येक किसान द्वारा खेंत पर किये गये काम तथा 
उसके बेलो के उपयोग के अनुपात से, बांट दिया जाता है। यह 
वार्षिक सामेदारी कभी कभी कई वर्षों तक चलती है। वहुत से 
गांवों मे जब फसल पकने पर होती है तो एक रखवारा सब खेतो 
की देख भाल के लिये रख दिया जाता है। फसल काटने तथा 
चोने के समय भी पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं । प्रत्येक 
घर के मनुष्य गांव के कुओ की मरम्मत के लिये बारी बारी से 
काम करते हैं। कही कहीं सड़क भी गांव के लोग मित्र कर बनाते 
है। मदरास आन्त मे सहकारिता आन्दोलन के श्रीगणेश के पूर्व 
वहां ' निधि ' स्थापित हो चुकी थीं। निधियां एक प्रकार की अर्ध- 
सहकारी संस्था होती हैं । 


लेखक को बहुत वार राजस्थान में यात्रा करने का अबसर मिला 
है. ओर उसकों यह देख कर अत्यन्त आश्रय हुआ कि राजस्थान 
के बहुत से गांवों मे शुद्ध सहकारिता का उपयोग भ्रामीण समाज 
करती है | राजस्थान के दक्षिण मे मेवाड़ का प्रसिद्ध राजपूत राज्य 
है जिसकी राजधानी उदयपुर है। उदयपुर से लगभग ३० मील 
की दूरी पर मैनार नामक एक गांव है। बहुत समय हुआ जब कि 
उद्यपुर के मद्यराणाओ ने यह गांव कुछ ब्राह्मणों को दान कर 
दिया था। आज भी वह गांव उन्हीं बाह्मणों की संतानों के अधि- 
कार में है। दो हजार की आबादी वाले इस गांव में अधिकतर 
न्ाह्मण लोगों की बस्ती है। कुछ निम्न जाति के लोग पंचायत ने 
चसा लिये हैं जो कि गांव की सेवा करते हैं। गांव की एक 
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पदञ्चायत है जो कि यहां का शासन करती है। गांव के बीच में 
एक शिवालय है जो कि पश्नायत का न्यायालय है । प्रति दिन 
पतञ्च लोग वही बैठ कर गांव को समस्याओ पर विचार करते है 
और पमुक्रदमो को निपटाते हैं। मन्दिर मे एक पुजारी रहता है 
जिसको पद्नायत थोड़ी सी भूमि दे देती है। घर पीछे पद्चायत 
छुटांक भर घी, सवा सेर तेल, पावभर रुई प्रति बे मन्दिर के 
खर्चे के लिये लेती है। मेवाड़ मे सिंचाई के लिये ताक्लाबो का 
उपयोग अधिक होता है। मैनार मे भी एक विशाल जलाशय है, 
जिसका क्षेत्रफल ज्गभग तीन व मील होगा। ग्रति वर्ष, वर्षा 
के पू्े पंचायत उसके बांध को मरम्मत करवाती है । यह 
सरस्मत गांव वाले स्वयं कर लेते है। नियम यह है. कि गांव 
का प्रत्येक पुरुष श्री, तथा लड़का एक घन फुट मिट्टी खोद 
कर बांध पर डाले | गांव की लड़कियों से यह्‌ काये नहीं लिया 
जाता, क्योकि हिन्दुओ मे लड़की को पूज्य समझा जाता है। पत्र 
लोग खुदी हुई भूमि को नाप लेते है। यदि गांव को किसी बाहरी 
आदमी अथवा गांव से, राजकीय अदालतों मे मुकदमा लड़ना 
होता है तो पंचायत घर पोछे कर लगा देती है। यदि कोई पंडित 
सिल्र जाता है तो पंचायत उसको रखलेती है और वह गांव के 
लड़को को पढ़ाता है। राजस्थान के गांवो मे नदी अथवा नालो 
का, जिनसे कि पानी सदा बहता हो, अभाव है, और गरमियो में 
पशु जब चरने को जाते है तो उनको जल का कष्ट होता है; इस 
कारण वहां यह नियम सचेत्र प्रचलित है कि प्रत्येक किसान 
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बारी बारी से एक दिन कुए पर अपने बैल और चरस लेकर 
उपस्थित रहता है और जब गांव के पशुओं को जल की 
आवश्यकता हो तो उन्हे जल पिलाता है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत 
से ग्रांत हैं जहां के ग्रामीण जीवन में हमे शुद्ध सहकारिता का 
स्वरूप देखने को मिलता है। किन्तु,जहां जहां पश्चिमी सभ्यता का 
प्रभाव अधिक पड़ गया है, वहां व्यक्तिवाद के कारण सामूहिक 
जीवन नष्ट हो गया है। 


भारतवर्ष जैसे ऋषि प्रधान देश में जद्दां कि ऋृपि ही मनुष्यों 
को जीविका का अधान साधन है, सहकारिता आन्दोलन कितना 
आवश्यक है, यह आगे के परिच्छेदो में स्पष्ट दो जाबेगा । यदि 
पुरानी संखाओं को पुनर्जीबित किया जावे और आधुनिक सह- 
फारी संस्थाओं का उन्हें रूप देदिया जावे तो देश में प्राम-सुधार 
का काय सफलता-पूवक दो सकता है । 


# | 82 पर 
द्वितीय परिच्छेद 
सिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी सामतियां 


पिछले परिच्छेद मे सहकारिता के सिद्धान्तों की चर्चा कीगई 
है, उससे यद्द स्पष्ट दो जाता है. कि सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग प्रत्येक आर्थिक समस्या के हल करने में किया जासकता 
है। वास्तव मे सहकारिता आन्दोलन का क्षेत्र इतना विस्तृत है 
कि किसी भी देश में सब प्रकार की सहकारी समितियों की एक- 
सी उन्नति दिखाई नहीं देती । यदि इंगलेंड मे उपभोक्ता-सहकारी- 
स्टोसे की आम्रर्यजनक सफलता मिली है, जमेनो मे सहकारी 
साख समितियों वथा बैंकों ने आशात्तीत सफलता भाप्त की है, 
फांस ने उत्पादक सहकारी समितियों की श्रोर अधिक ध्यान 
दिया है, इटली में श्रमजीबी सहकारी समितियां विशेष हुई हैं तो 
डैसमारक ने सहकारिता का उपयोग खेती-बारी के लिये किया है । 
भारतवर्ष सें सहकारी साख समितियां ही अधिक संख्या में दृष्टि- 
गोचर होती हैं। बात यह है कि प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकता 
को पूरा करने के लिये सहकारिता आन्दोलन का उपयोग किया 
है। जहां जिस प्रकार की सहकारी समितियों की अधिक 
आवश्यकता थी, वहां उसी प्रकार को समितियां स्थापित कीगईं । 
हमें अब देखना यह है कि सहकारी समितियां कितनी तरह की 
होती हैं, और उनकी विशेषता क्‍या है । 


समाज का यदि हम आर्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह 
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ज्ल्ल्य््ख्य्स्््स्ख्य्च्प्य्य्य्््स्स््म््च्््स्स 
तीन समूहो मे बांदी जा सकती है :-- सम्पत्ति की उत्पत्ति करने 
वाले, सम्पत्ति का उपभोग करने वाले, तथा दलाल जो उत्पन्न 
की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ताओ तक पहुँचाते हैं। उत्पन्न करने 
बालों मे वे सभी लोग आजाते हैं जो कि किसी रूप मे सम्पत्ति 
का उत्पादन करते हैं, जेसे किसान, सब प्रकार के कारीगर जो 
कि गृह उद्योग-धन्धों मे लगे हुये हैं, मिल मालिक तथा मिल- 
मजदूर | दलालो की श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी लोग आते है 
जो कि उत्पन्न की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ता के समीप पहुँचाते 
हैं, जैसे बढ़े बढ़े व्यापारी, जो विदेशों से व्यापार करते हैं, 
थोक व्यापारी, फुटकर बेचने वाले, बैलगाड़ी मोटर तथा रेलवे 
लाइनों पर काम करने वाले, जहाज़ चलाने वाले, तथा कमीशन 
एजन्ट । तीसरा समूह उपभोग करने वालों का है । देश की 
समस्त जन संख्या द्वी इस समूह मे आजाती है, क्योंकि छुछ 
चीजें ऐसी है जिन्हे उत्पन्न तो थोड़े से ही क्ञोग करते हैं, किन्तु 
उपभोग प्रत्येक ममृष्य करता है। अस्तु; उपभोक्ता समह सब से 
बढ़ा है, इसके बाद उत्पादक समह आता है, और सबसे छोटे 
दलाल समह है। 


सहकारिता आन्दोलन मुख्यतः आर्थिक आन्दोलन है । 
जिस वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस वर्ग को संगठित 
करके सबल बनाना ही उसका उद्देश्य है। किसी ने ठोक ही कहा 
है / सहकारिता तेरा नाम निधेनता है। ” जो निधन हैं, वे दी 
धनिकों की प्रतिद्वन्दिता में खड़े होने के लिये सहकारिता की शरण 
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आते हैं| वे ही अपना संगठन करते हैं क्योकि ऐसा किये विना 
वे धनी प्रतिहवन्दी की प्रतिस्पर्धा में खड़े नही रह सकते । 
दल्लाल समहो के लोगो को, जो कि शक्तिवान और सम्पन्न होते 
हैं, और जिन्होने बाजार पर अपना एकाधिपत्य जमा रखा हे, 
सहकारिता की सहायता नही चाहिये। दलाल, उत्पादक समूह को 
उसके परिश्रम के लिये कम से कम मूल्य देकर उपभोग करन 
चालों से अधिक से अधिक मूल्य लेते हैँ। सहकारिता आन्दोज्न 
ऐसे समृह की कोई सेवा नही कर सकता । उत्पादक समृह तथा 
उपभोक्ता समह मे से भी सहकारिता उन्ही लोगों की सेवा कर 
सकती है जो कि निबल हैं और जिन पर नआर्थिक अत्याचार 
हो रद्द है | 


उत्पादक समूह उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित कर 
सकता है | उत्पादक सहकारी समितियां प्रत्येक घन्धे तथा प्रत्येक 
स्थान के लिये प्रथक्‌ होगी । उदाहरण के लिये बुनकर सहकारी 
समितियां प्रत्येक स्थान के लिये प्रथक्‌ होगी, जेसे बनारस सिल्क- 
बीवर्स सहकारी समिति, लुधियाना बुनकर सहकारी समिति | 
इसी प्रकार उपभोक्ता समितियां भी अत्येक स्थान के लिये अलहदा 
होगी। यही नही, उपभोक्ता सहकारी समितियां एक पेशे मे काम 
करने वालो के लिये भो अलहदा होती हैं, जैसे इलाहाबाद के 
लिये एक सहकारी उपभोक्ता छटोसे हो सकता है, अयाग विद्य- 
विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये विश्व विद्यालय सहकारी स्टोर्स 
हो सकता है, तथा रेलवे कम्मचारियो के लिये रेलबे स्टोस चलाया 
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जा सकता है । अस्तु, सहकारी समितियों के दो मुख्य भेद हैं, 
उत्पादक समितियां और उपभोक्ता समितियां । उत्पादक समितियों 
का उद्देश्य यह होता है कि माल को कम व्यय करके तैयार किया 
जावे और उसे अच्छे दामो पर बेचा जावे,जिससे कि उत्पत्ति करने 
वालो को अधिक लाभ हो | उपभोक्ता स्टोसे का ध्येय यह होता 
है कि तैयार माल को सस्ते दामो पर खरीदें और अपने सदस्यों 
को सस्ते दासो पर दे । इस प्रकार दोनों द्वी तरह की सहकारी 
समितियां दलालों की अपने स्थान से हटा देने का प्रयत्न करती 
हैं। उपभोक्ता स्टोसे वीच के दुलालो को तो हटा ही देते है, उनका 
लक्ष्य यद्द होता है कि आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन भी वही 
करें । जहां उपभोक्ता समितियां अधिक संख्या सें स्थापित 
हो गई हैं बहां वे उत्पादन कार्य भी करने लगीं हैं।दूसरी ओर 
उत्पादक समितियां बीच के सब दुलालो को अपने स्थान से हटा, 
उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं | पाठक 
कद्द सकते हैं कि तब तो यह दो प्रकार की समितियां एक दूसरे 
की विरोधी हुईं, और देखने से ऐसा प्रतीत भी होता है । किन्तु 
जब समाज का आर्थिक संगठन सहकारिता के सिद्धान्तो के 
अनुसार होगा और समाज एक बृहद्‌ सहकारी संगठन का रूप 
घारण करलेगी तब इन दो प्रकार की समितियों का पारस्परिक 
विरोध मिट जायगा, और उत्पत्ति करने वालो को अपने माल का 
डचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोग करने वाल्लों को उचित मूल्य 
देना होगा | 
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इन दो प्रकार की समितियों के अन्तर्गत बहुत प्रकार की 
समितियां होती हैं, उदाहरण के लिये साख समितियां, तथा 
बैंक | भारतवर्ष सें सहकारी साख समितियां ही अधिकतर 
स्थापित की गई हैं| भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है; देश की तीन 
चौथाई जन संख्या खेती-बारी पर अपने उद्र पालन के लिये 
निर्भर रहती है। इसके अतिरिक्त देश की ६० प्रति शत जन- 
संख्या गांवो मे निवास करती है। गांव को आवश्यकतायें शहरों 
से भिन्न होती हैं। गांव वालों की खेती-बारी के लिये साख को 
अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य को जो कि किसी 
धंधे में लगा हुआ है साख की अवश्यकता पड़ती है | उसकी 
स्थिति इतनी खराब होती है कि उसको कोई व्यापारिक बैंक पूंजी 
नहीं देता, इस कारण उसको महाजन की शरण जाना पड़ता है । 
महाजन किसान का इस प्रकार दोहन करता है कि वह कभी 
पनप ही नहीं सकता और सबंदा ऋणी रहता है। सहकारी साख 
समितियां उसकी आर्थिक स्थिति को खुधारने का प्रयत्व करती 
हैं। साख समितियों के अतिरिक्त किसानो के लिये अन्य प्रकार 
की सहकारी समितियां भी स्थापित की गई हैं, जेसे चकबंदी 
सहकारी समितियां, दूध सहकारी समितियां, सिंचाई सहकारी 
समितियां, क्रय समितियां, विक्रय समितियां इत्यादि । भारतवर्ष 
से किसानों के अत्यन्त ऋणी होने के कारण तथा साख का 
विशेष महत्व होने के कारण, यहां सहकारी समितियां दो श्रेणियों 
में बांदी जाती हैं, साख समितियां, रौर-साख-समितियां । 
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अन्तर्राट्रीय कृषि इंस्टीदयूट ने समितियों का निम्न लिखित 
विभाजन किया है:--( १) साख, (२) उत्पादक, (३) क्रय, (४) 
विक्रय | एक ही समिति एक, या एक से अधिक काय कर सकती 
है| उदाइरण के लिये एक ही समिति क्रय विक्रय का कार्य 
करती हैं. 





वास्तव मे सहकारी समितियां क्रितने प्रकार की द्ोतो हैं, यह 
बताना कठिन है । यह ता पूर्व द्वी कद्दा जाचुका है कि प्रत्येक 
आशिक समस्या को दल करने लिये सहकारिता का उपयोग किया 
जासकता है और किया गया है । अब आगे के परिच्छेदो 
में हम भारतीय सहकारी समितियों के विषय में विस्तार पूर्वक 
लिखेंगे, किन्तु इससे पहले हमे मिन्न, भिन्न प्रकार की समितियों 
का संगठन केसे होता हैं यह जान लेता चाहिये | 


खेती-बारी के छिये साख समितियाँ--भारतबर्प 

कृपि प्रधान देश हैं, इस कारण हम मथम साख समितियों पर 
विचार करेंगे। आधुनिक आर्थिक संगठन में साख का अत्यन्त 
महत्व है, बड़े से घड़ा व्यवसायी आर छोटे से छोटा कारीगर भी 
बिना साख के अपना कारय नहीं चला सकता | घड़े बढ़े व्यव- 
साथी आरम्भ में लाखों रुपये लगाकर मिल खड़ी करते हैं, जब 
मिल चलने लगती हैं और तेयार माल विकने लगता है तव कहीं 
मिल मालिक को रुपया मित्रता है। व्यवसायियों को औद्योगिक 
बैंकों से आरम्भ में पूंजी मिलजाती है और मजदूरों के वेतन के 
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लिये व्यापारिक वेंकों से पँजी उधार लेलेते है । व्यापारी तथा 
दलालों को, जो कि तेयार माल का अथवा खेती-बारी की पंदा- 
बार का व्यापार करते है, माल लेते समय तो उसका मूल्य देना 
पड़ता है, परन्तु चह माल चहुत दिनों के बाई विकता है। ऐसी 
स्थिति में यदि उन्हे कहीं से पजी न मिले तो उनका व्यापार दी 
चौपट होजावे । अस्तु, व्यापारियों को व्यापारिक वेक से रुपया 
मिल जाता है । जो व्यापारी कि विदेशों व्यापार करते है उन्हें 
विनिमय बेक ( 705७)७॥ 2० !307: ) से साख सिल जाती है। 
साख के साथ जोखिम मी है। जो बेक अथवा मनुप्य किसी को 
ऋण देता है बह पजी के मारे जाने की जोखिम भी उठाता 
है। अस्तु, बिना जमानत के कोई भी साख नहीं देता । साख 
और जमानत का साथ है; विना जमानत के साख नही मिल 
सकती । एक निर्धत क्रिसान अथवा कारीगर जिसके पास 
पूँजी नही है, इन वैको से ऋण नहीं पासकता, क्योकि उनके पास 
जमानत कुछ भी नही द्ोती । बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायियों के 
पास निजी पूँजी यथेष्ट होती है, इस कारण व्यापारिक बैंक उन्हें 
कर्ज देदेते हैं । जो बेंक ज़मानत के विना कर्ज देदेतां है उसका 
दिवाला निकलने से देर नही लगती। नि्धेन किसानो के पास अधिक 
सम्पत्ति तो होती नही कि जिससे उनकी साख हो, इसके अतिरिक्त 
एक कठिनाई ओर भी उपस्थित होती है, उनकी पँजी की मांग 
इतनी थोड़ी होती है कि बड़े बड़े व्यापारिक बेंक ऐसा काम लेना 
पसन्द नहीं करते | मान लीजिये कि एक हज़ार किसान जो कि 
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मिन्न भिन्न गांवों में रहते हैं, बैंक से फसल बोने के समय कुल 
पचास हज़ार रुपया उधार लेना चाहते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक्ष किसान 
फेवल पचास रुपये लेना चाहता है | यदि बेंक] इन किसानो को 
रुपया देना खीकार करे तो उसे चार या पांच कर्मचारी 
केवल इस लिये नियुक्त करने होंगे कि वे इन किसानो की दैसि- 
यत की जांच करे और यह वतलावें कि वे ईमानदार हैं. अथवा 
नहीं ओर उनको रुपया उधार देना चाहिये या नहीं । प्रत्येक 
बैंक कल देने से पूव, कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति, 
यह ईमानदार है अथवा नहीं, उत्का कारवार कैसा चल रहा 
है, इत्यादि बातों की पूरी जांच करने के उपरान्त ही क्रर्ज 
देता है। जो बैंक इस विषय से सतकेता से काम नहीं 
लेता उसको द्वानि उठानी पड़ती है । बेंक व्यापारिक केन्द्रों मे 
होते हैं, इस कारण बड़े बड़े व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की 
जांच सरलता पूर्वक होसकती है। व्यापारिक केन्द्र के बढ़े बड़े 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों के विषय में बेंक पूरी जानकारी 
रखता है | किन्तु भिन्न भिन्न गांवों मे बिखरे हुये किसानों की 
आर्थिक स्थिति की ठीक ठीक जांच करना कठिन ही नहीं, व्यय- 
साध्य भी होगा। इसके अतिरिक्त एक हजार किसानो का दिसाव 
रखना तथा उनसे समय पर वसूल करना भी कठिन तथा व्यय- 
साध्य होता है। यदि एक व्यापारी पचास हज़ार रुपये उधार 
लेता है तो वेंक उसकी स्थिति की जांच भी करलेता है। उसके 
दिसाव के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने में न तो अधिक 
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कठिनाई और न अधिक व्यय ही करना पड़ता है। इन्हीं कारणों 
से किसान, छोटे कारीगर तथा अन्य निर्धन लोग इन बड़े बेंकों से 
कर्ज नहीं पासकते । यह तो पूर्व ही कहा चुका है कि बिना पूँजी 
के उत्पादन काय चल नही सकता,इस कारण किसान और कारी 
गर को पूँजी की आवश्यकता होती है और उत्तको आवश्यकता 
को महाजन ओर साहूकार पूरी करते हैं। महाजन और साहूकार 
किस प्रकार किसान और कारीगर का दोहन करते हैं यह तो 
अगले परिच्छेदो में लिखा जावेगा, किन्तु यहां यह कह देना 
अतिशयोक्ति न होगा कि महाजतों का क्रजदार होकर किसान 
चिर-दास बन जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है,किंतु उसका 
लाभ मिलता है महाजन को । किसान को तो भूखे रहकर महाजन 
की थैलियो को भरना पड़ता है| किसानों और कारीगरों को इस 
आशिक दासता से छड़ाने के लिये, ओर उनकी अपने धन्धे के 
लिये उचित सल्य पर पेँजी देने का आयोजन करने के लिये सबे 
प्रथम जमेनी से सहकारी साख समितियों की स्थापना हुई । 
जसेनी से शुल्ल और रेफीसन नामक दी सज्जनों को निधन 
किसानो और कारीगरों की अत्यन्त शोचनीय आर्थिक खिति ने 
आकर्षित किया और दोनों ने द्वी लगभग एक ही समय देश के 
दो भिन्न भिन्न सागो सें दो अकार की सहकारी साख॑ समितियों 
की स्थापना की । 


रैफ़ोसन तथा शुल्ज़ प्रणाढी की सहकारी साख 
सापातयाँ--रैफीसन तथा शुल्ज्र दोनों ही मे निर्धेन किसानों 


र्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 

और कारीगरो की सामूहिक साख पर पूँजी उधार लेने का 
आयोजन किया । छुछ लोगों का बिचार है कि रेफीसन 

हकारी साख समितियां केवल यांव वालो के लिये उपयुक्त हैं 
तथा शुल्ज सहकारी साख समितियां नगर निवासी कारीगरों के 
के लिये उपयुक्त हैं। वास्तव में वात ऐसी नहीं है। रेफ़ीसन सह- 
कारी साख समितियां उन खानो के लिये उपपुक्त हैं जहां अधिक 
जन संख्या न हो, निवासो एक दूसरे से सज्ञी भांति परिचित हों, 
तथा वहां के निवासी उस स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले हों, 
साथ ही जनसंख्या अधिक निर्धन हो | गांवों के निवासियों में 
अधिकतर ऊपर लिखो हुई वाते मिलती हैं, इस लिये गांबों में 
रैकीसन सहकारी साख समितियां अधिकतर पाई जाती हैं । 
यही कारण है कि साधारणतः लोग समभते हैं कि रेफोसन 
सहकारी साख समितियां गांवो के लिये हैं । 


इसके बिपरीत शुल्ज सहकारी साख समितियां ऐसे स्थानों 
के उपयुक्त होती हैं, जहां जन संख्या अधिक हो जिसके कारण 
निवासी एक दूसरे से भली भांति परिचित न हो, जन संख्या 
स्थायी रूप से निवास न करती हो अर्थात्‌ बहां के निवासी काम 
की खोज में दूसरे स्थानों पर चले जाते हो तथा बे अत्यन्त निधन 
न हो | यह स्थिति अधिकतर नगरों में होती है, इस कारण शुल्ज 
सहकारी साख समितियां शहरों मे कारीगरो तथा अन्य लोगो के 
लिये खोलो जाती हैं । 

बात यह है कि रेफीसन सहकारी साख समितियां अपरिमित 
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दायित्व वाली होती हैं, इस कारण उनके सद्स्यो को स्थायी रूप 
से एक स्थान का निवासी होना तथा एक दूसरे से भत्नी भांति 
परिचित होना आवश्यक है । शुल्ज समितियां परिमित दायित्व 
वाली होती हैं इस कारण उनके लिये यह आवश्यक नही है । 


रेफ़ीसन सहकारी साख सम्रितियां--रैफोसन साख 
समितियों के संस्थापक श्री० रैफीसन महोदय का जन्म १८९१६ में 
हैम नामक भास मे हुआ था । युवा अवस्था से वे सेना से भरती 
होगये किन्तु शीघ्र ही उन्हे सेनिक जीवन त्यागना पड़ा क्योंकि 
आंखे खराब होगई । सैनिक जीवन से हट कर वे सिविल सर्विस 
मे आये और शीघ्र द्वी बरगोमास्टर नियुक्त किये गये । वे एक 
जिले के जिलाधीश बनाये गये । यहां पर उन्तको किसानों 
की दयनीय दशा का करुणा-जनक दृश्य देखने को मिला। 
उन्होने देखा कि वर्ष भर कठिन परिश्रस करते रहने पर भी 
निर्धन किसान को भर-पेट भोजन नही मिलता और वह सबंदा 
क्जदार द्वी रहता है। यहूदी साहूकार किसान को जोक की भांति 
चूसतां था और सरकार का उस ओर ध्यान भी नहीं था । 
किसानो की पैदावार को साहूकार बहुत सस्ते दामो पर खरीद 
लेता था और सूद की दर इतनी अधिक थी कि किसान उसके 
चंगुल से से कभी भी नहीं निकल सकता था । किसान का 
मकान भूमि तथा हल और बैल सभी साहूकार के यहां गिरवी 
रख दिये जाते थे और क्रिसान उसका दास बन जाता था। 


रैफीसन का हृदय इस नग्न निर्धनता को देख कर अत्यन्त 
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दुखी हुआ | इसके उपरान्त वे उसी प्रदेश मे एक दूसरे जिले 
में भेज दिये गये, वहां की दशा पहले से भी बुरी थी । बस, 
रैफ़ीसन ने निर्धनता तथा भर्यकर क़र्जदारी से युद्ध छेड़ दिया । 
क्रमशः रेफीसन ने सहकारी साख समितियों का देश में एक जाल 
सा फेला दिया। यह ध्यान में रखने की बात है. कि रेफीसन को 
कोई सरकारी सहायता अथवा सहालुभूति प्राप्त नहीं हुई, 
आन्दोलन सफल होगया तब भी उन्होंने सरकारी सहायता लेना 
पसंद नहीं किया | सहकारी साख समितियों ने जम॑नी के गांवों 
की काया पल्षट कर दी | किसान साहूकारों के चंगुल से निकल 
कर ऋण-मुक्त होगये और उन्तकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। 


रैफ़ीसन पद्धते की साख समितियों की निम्न लिखित 
विशेपतायें हैं :-- 


रैफोसन महोदय एक गांव में एक दी साख समिति की 
स्थापना ठीक समभते हैं। यदि गांव अधिक छोटे दवों तो दो या 
तीन गांवों के लिये एक समिति की स्थापता की जा सकती है। 
रेफीसन का सत है कि समिति के सदस्य बनाने में बहुत छानबीन 
फो आवश्यकता है | अधिक सदस्यों की इतनी आवश्यकता नहीं 
है. जितनी कि चरित्रवान सदस्यों की । 


सदस्यों मे चाहे कितनी ही आर्थिक विषमता क्यो न हो, 
किन्तु ग्ररीव और अमीर को समिति के प्रबन्ध मे चरावर अधि- 
कार है | 
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सब सद्स्यो की सभा को साधारण सभा कहते हैं ।, 
साधारण सभा ह्वी समिति की नीति को निधोरित करती है और 
वही प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो को चुनती है । साधारण 
सभा प्रबन्धकारिणी समिति को समिति का कार्य चलाने तथा 
सभा द्वारा निर्धारित नोति के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
देती है। साधारण सभा अपने मे से ही एक निरीक्षण फोसिल 
का चुनाव करती है। निरीक्षण कोंसिल प्रवन्धकारिणी समिति के 
सदस्यो के कार्य का निरीक्षण करती है । प्रचन्धकारिणी 
समिति तथा निरोक्षण कोसिल के सदस्यों को कोई वेतन, फीस, 
अथवा कमीशन नही दिया जाता । फेबल कैशियर को थोड़ा 
चेतन दिया जाता है, किन्तु उसको कोई अधिकार नही होता बह 
केबल समिति का नौकर होता है। 

रैफीसन के अनुप्तार साख समितियों के सदस्यों से न तो 
फीस लेने की आवश्यकता है और न उन्हे समिति का हिस्सा 
खरीदने की | जब जन सरकार ने एक क़ानून बना दिया कि 
सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये तब भी रेफीसन सहकारी 
समितियों ने अपने हिस्से का मूल्य नाम सात्र को रखा; इसका 
उद्देश्य यह है कि ग़रीब किन्तु सचरित्र किसान समिति का 
सदस्य बनने से वंचित न रह जावें। 

रैफीसन, समिति के लाभ को बांटने नही देता। उसका कथन 
है कि यदि ज्ञाभ सदस्यो से बांदा जाबेगा तो उन मे लालच बढ़ 
जावेगा । वार्षिक ल्ञाम रक्षित कोप से जमा होना चाहिये। 


३२ भारतोय सहकारिता आन्दोलन 


रक्षित कोष को क्रमशः बढ़ाते रहने पर रेफीसन ने बहुत ज़ोर 

' दिया है। वह कहता था कि रक्षित कोष ही इस आन्दोलन का 
स्तम्भ है। यदि किसी वर्ष समिति को द्वानि हो तो वह इस कोप 
से पूरी की जा सकती है, किन्तु इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि अधिक कोष हो जाने से समिति के पास अपनी निज 
की कार्यशील पूँजी हो जायगी और उधार नहीं लेनी होगी। 
इसका फल यह होगा कि समिति सूद की दर को घटा सकेगी 
ओऔर सदस्यों को कम सूद पर कर्ज मिल सकेगा | 


यदि रक्षित कोष अधिक होजावे तो यह रुपया गांव मे किसी 
सावजनिक हित के कार्य मे व्यय किया जाता है । यदि कभी 
समिति टूट भी जावे तो भी सदस्य रक्षित कोष को आपस में 
नही बांट सकते; समिति के टूट जाने पर कोप में जमा किया 
हुआ रुपया किसी ऐसी सावंजनिक संस्था के पास जमा कर 
दिया जाता है जो भविष्य में, यदि उस गांव में कोई दूसरी 
सहकारी (समिति स्थापित हो, तो उसको देदे ! कुछ समय 
व्यतीत होजाने पर भी कोई दूसरी सहकारी समिति स्थापित न 
हो तो वह रुपया उसी गांव के सावेजनिक हित के कार्यों पर 
व्यय कर दिया जाबे | रेफीसन ने यह्‌ नियम इस लिये बनाया 
कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक कोप जमा हो जाने पर सदस्य 
समितियों को तोड़ कर कोप का घन बांट ले | 


क्र देने के लिये रेफीसन ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि 
ऋण केवल उसी आदमी को दिया जाना चाहिये जो समिति की 
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प्रबन्ध कमेटी को निमश्वव करा सके कि उसको पूँजी को आ- 
वश्यकता है और जिस कार्य को वह करने जारहा है उसमे सफल 
होने की सम्भावना है। समिति उत्पादक कार्या के लिये ही रुपया 
दे, अनुत्पादक तथा व्यथ कार्यो के लिये रुपया न देना चाहिये | 
जब समिति एक बार सदस्य की आवश्यकता के विपय से छान- 
बीन करके कर्ज देदे तव यह देखना चाहिये कि जिस काय के 
लिये सदस्य ने क्र्ज लिया है उसके अतिरिक्त और किसी कार्ये 
में तो व्यय नही किया । निरीक्षण कौसिल प्रत्येक तीन महीने के 
उपरान्त सदस्य तथा उसकी जमानत देने वालों की आर्थिक 
खिति की, तथा उस रुपये के उपयोग की जांच करती है । यदि यह्‌ 
ज्ञात हो कि सदस्य ने क्रज का ठीक उपयोग नही किया तो उस 
से फौरन ही रुपया वापिस मांगना चाहिये। समिति की आर्थिक 
स्थिति को मज़बूत बनाये रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। 
सदस्य को क्र देते समय ही उस पर सूद का हिसाब लगा- 
कर किश्ते बांध दोजाती हैं। रेफीसन ने किश्तों को ठीक समय 
पर बसूल करने के लिये बहुत ज़ोर दिया है । उसका कहना है 
कि समिति इस नियम के पालन करने तथा सदस्यों से पालन 
करवाने मे बड़ी कड़ाई से काम ले । सदस्य को ठीक समय पर 
ही किश्त का रुपया देना चाहिये | इससे सदस्यो को एक बहुत 
बड़ा लाभ यह होता है कि वे अपने क़्ज को ठीक समय चुका 
देने के लिये वाध्य होते हैं; इस लिये वह लापरवाह नहीं होते । 
रैफीसन का सत था कि सदस्य को कर्ज देने का कार्य ऐसी 
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सरलता पूर्वक दोना चाहिये कि न तो उसमे सदस्य को कोई 
कठिनाई ही हो, और न क्ज्ये मिलने में देरी हो | कर्ज के विषय 
मैं जांच कर चुकने के उपरान्त एक या दो जमानत लेकर रुपया 
देदेना चाहिये । 

जमनी में रेफीसन सहकारी साख समितियों ने तो देश की 
दशा ही पलट दी । जमनी की ग्रामीण जन संख्या कर्ज के भयं- 
कर बोस से दवी हुई आर्थिक दासता को भोग रही थी,पहदी नि्ेन 
किसानवर्ग रेफीसन सहकारी समितियों की सद्यायता से स्वाव- 
लम्बन का पाठ सीख गया और महाजनो की दांसता से स्वतंत्र 
होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सच तो यह है कि रेफी- 
सन ने अपने देश के लिये वह कारये किया जो कि बड़े से बड़ा 
राजनीतजञ भी नहीं कर सकता था। यद्दी कारण था कि सन्‌ 
१८१८ में जब किसानों की सेवा में अपने जीवन को लगा देने 
वाले श्री० रेफीसन का खर्गबास हुआ तो आधा जमे साम्राज्य 
शोक-अस्त होगया था | आज भी जमनी में पिता रेफीसन का 
नाम अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है । 

रेफीसन सहकारी साख समितियां जब जर्मनी में फैल गईं तो 
उत्पादक, क्रय, विक्रय, दूध सहकारी समितियां तथा अन्य सभी 
प्रकार को समितियां स्थापित होगईं | सहकारी समितियां अधिक 
दोजाने के कारण, समितियों के समूहों की यूनियन स्थापित की 
गई हैं। जमनी में इस प्रकार की १३ यूनियन हैं. जो कि सब 
रैकीसन सहकारी समितियों का संरक्षण करती हैं । इन यूनियनों 
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के भी ऊपर एक कोंसिल है जो कि रेकोसन सहकारिता आसन्दो- 
लन को वागडोर संसालती है। कॉंसिल को देखभाल मे एक बैंक 
भी स्थापित किया गया है जो कि साख समितियों की आवश्यक- 
ताओं को पूरी करता हैं । 
किन्तु रैफीसन सहकारी साख समितियों की विशेषता अप- 
रिसित द्ाचित्त ( एगांणा६०१ ॥०७॥6 ) है । रैफोसन ने 
अपरिसित दायित्व पर वहुत जोर दिया है। रेफ़ीसन के अनुसार 
वास्तविक सहकारिता वही हे जहां प्रत्येक सदस्य अपने को 
ससिति-रूपी बड़े कुदुन्च का सदस्य समझे; और, उन सदस्यों का 
आदुश हों--'एक सच के लिये, सब एक के लिये” । इस आदश 
को वास्तविक रूप में सद॒त्यों को ससम्ताने के लिये ऋपरिसित्त 
दायित्व अत्यन्त आवश्यक हैं। दायित्व का अथ है कि प्रत्येक 
सदस्य समित्ति के समस्त ऋण को सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप 
में देने का जिस्मेदार है। रेफ़ोसन सहकारिता आन्दोलन का यह 
आधार-स्तम्भ है, जिस पर इतना वड्ा आन्दोलन खड़ा किया 
ग्या है । 
शुल्ज़ सहकारों साख समितियां--सहकारिता साख 
आन्‍्डोलन को जनन्‍्स देने का श्रेय जमनी को है । सहकारिता के 
के दो भक्त रेफ़ीसन तथा शुल्त् लगभग एक ही समय सें एक ही 
देश सें स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे थे । किन्तु प्रारस्स सें वे एक 
दूसरे को विज्कुल न जानते थे ओर न उनको एक दूसरे के कार्य 
का ही परिचय सिल्षा । एक पूर्व जसेनी में सहकारिता आन्दोलन 
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का अचार कर रहे थे तो दूसरे सज्जन पश्चिम में सहकारिता 
आन्दोलन को चला रहे थे। रेफीसन तथा शुल्ज् दोनों ही के 
हृदय में अपने आम-वासियों की दरिद्रता को देखकर सेवा भाव 
जागृत हुआ, और उसके फल-सरूप उन्होने सहकारिता आन्दी 
लन चलाया। अस्तु, शुल्ज ने अपने मित्र डाक्टर बनहाड़ी की 
सहायता से अपने गांव डैलिदज़ तथा अपने मित्र के गांव इलस- 
बर्ग में वहां के चसारों तथा अन्य कारीगरो के लिये कच्चा साल 
खरीदने के लिये दो सहकारी समितियां खोली। तबसे क्रमशः 
क्रय समितियों का ग्रचार बढ़ता गया और अब वे जमंनी में 
सत्र पाई जाती हैं। क्रय समितियों फी सफलता से उत्साहित 
होकर शुल्ज ने १८६० से पहली साख समिति ख्ापित की । 
किन्तु वह पूर्णतया सहकारी समिति नहीं थी । इसी वीच में 
शुल्ज को कुछ समय के लिये कार्यवश बाहर जाना पड़ा और 
उसके मित्र डाक्टर बनेहाड़ी ने इलनवर्ग मे एक शुद्ध सहकारी 
साख समिति स्थापित की । १८५२ मे जब शुल्ज डेलिटज़ को 
लौटा तो बह अपने मित्र द्वारा स्थापित समिति के शुद्ध सहकारी 
रूप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने वही सिद्धान्त 
अपना लिया | 


अब शुल्ज ने बड़े उत्साह से इस सिद्धांत का प्रचार करना 
प्रारम्भ किया। शुल्ज के व्यक्तित्व, उनकी घारा-अवादिशी सापण 
शक्ति, तथा उनको सच्ची लग्न का फल यह हुआ कि साख समि- 
तियां बहुत वड़ी संख्या में स्थापित होगई । किन्तु अभाग्यवश 
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जमन सरकार उसके इस काय से अप्रसन्त होगई ओर शुल्ज ( जो 
कि न्यायावीश था ) को अपने पद से त्यागपन्र देना पड़ा | इसके 
उपरान्त शुल्ज ने अपना समय इस काय से लगा दिया । 

शुक्ल सहकारो समितियों का अध्ययन करते समय यह बाद 
ध्यान में रखने को है कि शुल्त्ञ ने यह आन्दोलन मध्य श्रेणी के 
सनुज्यों ओर विशेषज्ञर कारीगरों के लिये चलाया था ! और. 
अब भी इन समितियों से सध्य श्रेणी के मनुष्यों को ही लाभ 
दोता है। शुल्ज ने अपने आन्दोलन को चरित्र सुधार का साधन 
नहीं बनाया, उसने केचल आधिक समस्या को ही सुल्काने का 
प्रयक्ष किया। इत सहकारी समितियों में नि्धनों के लिये स्थान नहीं 
है क्योकि शुल्ज समितियों में सदत्यों को हिस्सा अवश्य खरीदना 
पड़वा है.और ज्क्िप का धुल्य अधिक होता है। उसका सत था कि 
समिीत-की उधार ली हुई पूँजी पर तिभेर नहीं रहना चाहिये 
सदस्यों को दिस्से खरीदने चाहिये और बेक के पास निजी च्थेष् 
पूँजी होनो चाहिये । 

जिस समय शुल्ज ने आन्दोलन चत्ाया उस समय परिनित 
दायित्व का सिद्धान्त जसेसी में किसी को ज्ञात नही था और न 
राजकीय कानूत ही उसको मानता था। इस कारण प्रारस्स में यह 
सम्रितियां अपरिमित दायित्व वाली थीं। किन्तु शुल्ज ते रैफ़ोसन 
की सांति अपरिमित दायित्व को आवश्यक नहीं मादा। इसका 
फल्न यह हुआ कि उसकी सृत्यु के उपरान्त जब जी में पर- 
मत दाधित्व का सिद्धान्त मात लिया गया तो वहुत सी समितियों 
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ने परिमित दायित्व के सिद्धान्त को अपना लिया । किन्तु इस 
समय भी यथेष्ट संख्या मे शुल्ज समितियां अपरिमित दायित्व 
को अपनाये हुये हैं। 


शुल्त समितियों की विशेषता यह है कि वे अपनी यशथेष्ट 
दूँजी इकट्ठी करना चाहती हैं। इसी कारण सदस्यों के लिये हित््सों 
का खरीदना आवश्यक समम्का गया। इसके अतिरिक्त शुल्ज ने 
सुरक्षित कोप को जमा करने पर बहुत ज़ोर दिया है क्योकि 
उसका उद्देश्य किसी प्रकार बेंक की निजी पूँजी को बढ़ाना था। 
किन्तु यह न समझ लेना चाहिये कि यह सहकारी साख समि- 
तियां लाभ नहीं बांठती | लाभ का कुछ भाग सुरक्षित कोप में 
जमा करने के उपरान्त, लाभ सदस्थो में,़ादे (दिया जाता है । 


शुल्न ने व्यक्तिगत जमानत पर क़र्ज देने के सिद्धाँत को" 

अपनाया है, तथा कर्ण को समय पर वसूल करने पर बहुत जोर 
दिया है। इस समितियों मे सदस्य अपनी वार्षिक बेठक में एक 
कमेटी का निर्वाचन करते हैं, और यह कमेटी अपने सदस्यों में से 
एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती है। कार्यकारणी 
समिति, समिति का कार्य चल्लाती है तथा कमेटी उसके कारये का 
निरीक्षण करती है | शुल्ज, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा 
पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष मे है। 


वास्तव में यह सहकारी साख समितियां विस्तृत ज्षेत्र के 
लिये उपयुक्त हैं। इस कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था 
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होती है। अस्तु, व्यापारिक काये सफल्ता-पूचक करने के लिये 
अधिक पँजी की आवश्यकता होती है और वेतन-भोगी कर्मचारी 
रखने पड़ते है । 
लुब्ज़ती समितियां ( पीपुल्स बैंक )--छुब्जती ने 

शुल्ज प्रणाली का सुधार करके उसे अपनाया। आस्ट्रिया राज्य का 
कोप-भाजन वन कर भागा हुआ लुज्जती इटली मै अपनी योग्यता 
के कारण अर्थशास्त्र का अध्यापक बन गया और उसने शुल्ज्ञ के 
विचारो का अध्ययन करने के उपरान्त मिलन मे बेंक स्थापित 
किया । किंतु लुज्जती जैसा योग्य व्यक्ति यह सती सांति समझता 
था कि जर्मन संस्था इटली मे सफल न होगी । इस कारण उसने 
शुल्ज समितियों का नवीन संस्कार करके उसका अचार किया । 

लुल्जती ने अपरिसित दायित्व के खान पर सिद्धांत रूप से 
परिमित दायित्व को अपनाया । इसके अतिरिक्त उसने शुल्ज को 
भांति अधिक मूल्य के हिस्से न रखकर वहुत थोड़े सूल्य के हिस्से 
रकखे और बहुतसी किश्तों मे हिस्सो के मूल्य चुकाने का नियस 
बनाया जिससे कि निधेन मनुष्य समिति के सदस्य बन सके। 
लुज्जती ने यह्‌ नियम बनाया कि दस मास के अन्द्र सदस्य को 
हिस्से का मूल्य चुका देना दोगा। लुज्ज़ती का विचार यह था कि 
यह थोड़ीसी पँजी बाहर की पूजी को आकर्षित कर सकेगी 
अर्थात्‌ इसको गारंटी पर बाहर से क्रो मिल सकेगा। साथदी 
उसने अधिकतर सेविंगूस डिपाजिट लेकर अपनी कायशील पूजी 
को बढ़ाने पर जोर दिया । उसका कहना था कि यदि कार्यशील 
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पूँजी की आवश्यकता हो तो सेबिंगूस डिपाजिट आकर्षित करो । 
यद्यपि हिस्सों की पूंजी तो बाहरी कल के लिये जमानत का काम 
देगी दी, किन्तु लुज्जञती के मतानुसार वास्तविक जमानत तो 
समिति के सदस्यों की ईमानदारी होगी । उसने कहा कि ” ईमान- 
दारी को पूँजी में परिणित करो” । इस उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए उसने ऐसा संगठन बनाया कि जिससे राद्स्यों को ईमानदार 
रहने मे ही अपना हित दिखलाई दे और थे एक दूसरे को ईमान- 
दार बनाने मे सहायक हों। लुज्जती ने इस बात को लक्ष्य में 
रखकर समिति के कार्य की ज़िम्मेदारी को बांट दिया जिससे कि 
प्रत्येक सइस्य को कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी का कार्य करना पड़े | 
इस कारण लुज्ज़ती समितियों मे सदस्यों को लेते समय उनके 
चरित्र पर विशेष ध्यान रक््खा जाता है। अत्येक सदस्य को 
समिति का थोड़ा बहुत काय करना पड़ता है, जो क्र्ज दिया 
जाता है वह बहुत जांच करने बाद दिया जाता है तथा कोई 
बात गुप्त नही रक्खी जाती जिससे कि प्रत्येक सदस्य समिति की 

दशा से पू्ण परिचित रहे । लुज्ज़ती, प्रबन्धकारिणी समिति तथा 
अन्य पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष में विलकुल नहीं है । 


लुज्जती समितियों मे प्रबन्ध का काये एक कमेटी करती है 
जिसका निर्वाचन साधारण सभा करती है। प्रबन्ध कमेटो के 
सदस्य संख्या मे अधिक होते हैं और यह आवश्यकता समझी 
जाती है कि प्रवन्ध कमेटी में सब प्रकार के सद्स्यो के प्रतिनिधि 
ही । किन्तु कमेटी बड़ी होने के कारण उसके सदस्य बेक के 
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दैनिक कारये का सुचारु रूप से नहीं चला सकते, इस कारण 
कमेटी अपने मे से एक उप-समिति बना देती है जो इस कार्य को 
करती है । यह उप-समिति केवल एक बष के लिए बनाई जाती है, 
फिर दूसरे वर्ष दुसरे सदस्यों की उप-समिति बनाई जाती है। 
उप-समिति का एक सदस्य प्रति दिन बेंक मे रहता है और उसकी 
आज्ञा के बिना कार्य नही होसकता। 
इटली की ग्रापीय साख समिितियां--इटली से जिस 
प्रकार शुल्न के विचारों को अपना कर लुज्ज़ती ने पीपुल्स बेक 
स्थापित किये, ठीक उसी प्रकार इटली ने अपने रेफोसन को सी 
ढुँढ निकाला । पीपुल्स वैक छोटे व्यापारियों तथा सम्पन्न किसानों 
के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित हुए, किन्तु निर्धन छोटे छोटे 
किसानो के लिये, जो गांवों से निवास करते हैं, उनका कोई उप- 
योग नही था| साथ ही गांव से निवास करने वाले छोटे छोटे 
किसानो को साख की अत्यन्त आबश्यकता थी। इटली के ग्रामों 
की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कि छान निर्धन हैं,लगान अधिक 
है, भूमि की कमी है और खेदी-बारी भी अधिक उन्नत नही है; 
इसका फल यह है कि छोटे किसान अधिकतर क्र्जदार हैं और 
सहाजन उनका शोषण करते हैं । 
डाक्टर वोलैम्बग का हृदय गांवो की इस आर्थिक शोचनीय 
दशा को देखकर सिद्दर उठा और उन्होने रेफोसन सहकारी साख 
समितियों के ढंग की समितियां स्थापित करके देश की सेवा करने 
का निम्वय किया। उन्होंने सबे प्रथम अपने गांद में एक समिति 
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की स्थापना की | प्रारम्भ में तो सदस्य बहुत कम थे और डिपा- 
ज़िट भी बहुत ही कम आईं, किन्तु डाक्टर अथक परिश्रम 
से काय करते रद्दे । जब समिति को स्थापित हुए तीन मद्दीने हो 
गये और समिति के मन्त्री ने सदस्यों को लिखा क्रि थे १॥ ग्रति 
शत सूद, लिए हुये कर्ज पर देजावें तो सदस्यो के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। पहिले तो उन्होंने समझा कि लिखने में कुछ भूल 
होगई है,किन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह ठीक है तो यह ख़बर 
बड़ी तेज़ी से समीप के गांवो में फेलगई और घड़ाघड़ समितियां 
स्थापित होने लगीं | र 

डाक्टर चोलैम्बग ने अपनी समितियों का संगठन रेफीसन 
के भांति ही रक्खा, भेद केवल इतना ही है कि इटली की मरामीण 
समिति जमनी की समिति से छोटी होती है । ग्त्येक कार्य में 
किफायत पर अत्याधिक ध्यान दिया जाता है। इन समितियों में 
सदस्य समिति के काये मे खूब भाग लेते हैं । प्रत्येक सदस्य जो 
कि साधारण बैठक मे आने के योग्य होता है अवश्य आता है । 
साधारण बैठक जल्दी जल्दी होती हैं,और जो सद्म्य बिना उचित 
कारण के सम्मिलित नहीं होता, वह और सदस्यों की दृष्टि मे 
गिरजाता है, और उसको नाम मात्र का जुर्माना देना होता है। 
समिति का संचालन सब सदस्य मिलकर करते हैं । साधारण 
त्रैठक प्रवन्धकारिणी समिति के लिये आज्ञा देती है और प्रबन्ध- 
कारिणी समिति केबल उन आज्ञाओं का पालन करतो है। 
साधारण बेठक का संचालन में अधिक हाथ रहता है। 





तीसरा परिच्छेद 
भारतीय ग्रापीण ऋण 


भारतवर्ष में लगभग ६० अति शत जलता गांबो में 
निवास करती है और ग्रामीण जन संख्या अधिकतर खेती-बारी 
पर ही निर्भर रहती है। अधिकतर तो प्रामीण किसान ही होते 
हैं और छुछ प्रामीण उद्योग धन्धों मे लगे रहते हैं। किन्तु गांव 
के धन्पे भी अप्रत्यक्ष रूप से खैती-बारी पर द्वी निर्भर हैं। यदि 
हम यह कहे कि समस्त भासोण जन संख्या खेती-बारी पर 
निर्भर है तो अतिश्योक्ति न होगी। जो मनुष्य कि भारतीय आम्य 
जीवन से परिचित नहीं है, बंद सम्भबतः आमीण जनता के 
बिषय में धोखा खा जाबे। जिस देश का अवलम्बन ही खेती- 
बारी है उस देश में किसानो की अत्यन्त शोचनीय दशा का कौन 
ध्यान कर सकता है। किन्तु बात उलटी है, आज भारतीय किसान 
की आर्थिक दशा ज्ञितनी पतित है सम्भवतः संसार के अन्य 
किसी देश के किसानों की नहीं है। भारतीय ग्रामीण आज क्रजे 
के भयंकर बोर से बहुत दबा हुआ है ओर क्रजेदार द्वोने के 
कारण उसका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा चरित्र- 
विषयक पतन हो रहा है। यह तो आगे के प्रष्ठों में बतलाया 
जावेगा कि ऋणी होने का केसा भीषण परिणाम किसान वर्गे 
को भुगतना पड़ रहा है किन्तु यद्द निर्विवाद सत्य है कि देश की 
आर्थिक दशा को सुधारने के लिये इस समस्या को हल करना 
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होगा | जब तक कि देश को जन संख्या का एक बहुत बड़ा भाग 
आर्थिक दासता का जीवन ज्यतोत करता रहेगा तब तक देश की 
आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयज्न करना स्वप्न मात्र है! 

१६३० में सैन्ट्ल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी के साथ सहयोग 
करने के लिये प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय बैंकिंग इनका- 
यरी कमेटी बेठाई । प्रांतीय बैंकिंग इनकायरी कमेटियों ने अपने 
अपने प्रान्तों में मरामीण ऋण का अनुमान लगाने का प्रयत्न 
किया है । यद्यपि आन्तीय कमेटियों का अनुमान बिलकुल सही 
नहीं होसकता फिर भी हमें कज्मे की भयंकरता का अनुमान भत्री 
भांति होसकता है। 

यदि प्रान्तीय कमेटियों के अनुमान किये हुये कर्ज को जोड़ा 
जावे तो ब्रिटिश भारत का ग्रामीण ऋण ६०० करोड़ रुपया होता 
है। ध्यान रहे देशी राज्यों के अंक इसमें नहीं जोड़े गये हैं । 
ऋण का ब्यौरा इस अकार है:--- 


सन्त ्ध्णि 
असाम २२ करोड़ 
बंगाल १०० ) 
बिहार-उड़ीसा श्र 9 
बम्बई ८१ , ्र 
चमो १००६० । 
केन्द्रीय सरकार हारा शासित प्रदेश श्प 
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कुर्ग ३३० कि ३५-५५ लाख 
सद्रास लर न १४० करोड 
पंजाब बढ ब्ब श्ये८ ,, 
संयुक्त प्रान्त॒ -*- न्ब्न १२७ 


अमी तक किसी भी कमेटी ने सारे देशो राज्यो के प्रामीण 
ऋण को मालूम करने का प्रयत्न नही किया । किन्तु जिन्होंने 
राज्यों का आर्थिक स्थिति का कुछ भी अध्ययन किया है, वे जानते 
हैं कि देशी राज्यो के ग्रामीणो की आर्थिक दशा ब्रिटिश भारत 
के आमीणों से कुछ अच्छी नहीं है। यदि दम सारे देशी राज्यों 
का ग्रामीण ऋण निटिश भारत का एक तिहाई मानले तो कुछ 
भूल न द्वोगी । इस हिसाब से समस्त देश का मासीण ऋश 
१२५०० करोड़ रुपये होता है । 

अब अश्न यह होता है कि यह कर्ज घट रहा है. अथवा बढ़ 
रहा है। प्रान्तीय कमेटियों की सस्मति से भारतीय आसीण ऋण 
पिछले १०० वर्षों से बराबर बढ़ता गया है। सर ऐडवर्ड मेकल्े- 
गन ने १६११ में कहा था “ यह तो स्पष्ट है कि ग्रामीण ऋण 
भारतवर्ष के लिये कोई नई बात नही है, इतिहास को देखने से 
ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन के पूष भी यह समस्या उपस्थित 
थी | किन्तु यह भी सानतना पड़ेगा कि यह ऋण मिटिश शासन में 
ओर विशेषकर पिछले पचास वर्षों में, बहुत बढ़गया है।” शाही 
कृषि कमीशन की भी इस विषय से लगभग यही सस्मति है। 
कमीशन का कहना है कि आन्तो का आसीण ऋखण अवश्य ही 
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पिछुल्ले वर्षों मे बढ़ गया है। पिछले दस वर्षों में तो इस की भरयं- 
करता बहुत द्वी बढ़गई है। इसका अनुमान केवल अंकों से नहीं 
किया जासकता | १६२१ के बाद खेती की पेदावार का मूल्य 
लगभग ४० प्रति शत्त घटगया। अस्तु, किसानों के कजे का बोझ 
पहले से ढुगना होगया है । इस भयंक्रर बोझ को किसान किस 
प्रकार संभाल सकेगा यह तो अथशाख के विद्यार्थी के लिये भी 
एक समस्‍या है । 
प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी प्रयत्न किया है. कि 
प्रति शत कितने लोग क्र्ज॑दार नही हैं । निम्न लिखित चार प्रांतो 
में ऋण-मुक्त किसानो की संख्या इस प्रकार है:-- 
आसाम प्रान्त से ६ प्रति शत से लेकर श्८ ग्रति शत किसान 
भिन्न भिन्न जिलो मे मुक्त हैं। 
बिद्दार उड़ीसा में १६ अति शत से लेकर २१ प्रति शत मुक्त हैं। 
सध्य प्रान्त में १३ प्रति शत से लेकर ७० प्रति शत मुक्त हैं । 
संयुक्त ग्रान्त मे ३३ प्रति शत से लेकर ६१ प्रति शत मुक्त हैं। 
इन अंकों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में कितने 
किसान ऋण मुक्त हैं। अथशाख्नर के कतिपय बिद्दानों का मत है 
कि लगभग ७४ अति शत किसान कर्जदार हैं। 
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प्रान्तीय बेकिंग इन्कायरी कमेटियों ने विस्तार पूर्वक उन 
कारणो का विवेचन किया है जो किसान को कर्जदार बनाते 
हैं। भामीण जन संख्या के कर्जदार होने के बहुत से कारण हैं । 
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किसान का पुराना ऋण उसको कर्जदार बनाने मे बहुत सद्दायक 
है। किसान पुराने कर्ज को चुकाने के लिये नया कर्ज लेता है | 
भारतीय किसान को भयंक्र सूद देना पड़ता है क्योकि उसकी 
आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनोय है। दूसरा मुख्य कारण यह है 
कि सारतीय किसान के पास इतनी भूमि नही है कि बहू उस पर 
खेती करके अपने कुटुम्ब का पालन पोषण कर सके। कारण 
यह है कि देश के अन्य धन्धे विदेशी माल तथा देशी मिलो की 
प्रतिदवन्दिता के कारण नष्ट हो गये और उनमें लगी हुई जन संख्या 
खेती बारी मे लग गई। भारतवर्ष मे खेती-बारी को भूमिका 
अकाल पड़ गया और प्रति किसान भूमि कस हो गई । यही नहीं, 
हिन्दुओ तथा मुसलमानों से पिता के सरने पर सब लड़कों मे 
बराबर वरावर भूमि बांदने की प्रथा के कारण बह थोड़ी भूमि 
भी छोटे छोटे ठुकड़ो मे विभाजित होजाती है और एक स्थान पर 
सारे खेत न होकर खेत मीलो मे बिखरे होते है, जिसके कारण 
खेती वैज्ञानिक ढंग से नही की जासकती और न इस घन्धे में 
लाभ ही होसकता है । इस कारण किसान साधारणतया बिना 
कणज्णे लिये अपना काम नही चला सकता | इसके अतिरिक्त बैलो 
की आक्समिक मृत्यु तथा अनिम्वचित खेती भी किसान को कर्ज- 
दार बनाती है| भारतवर्ष के किसान के पास पशुधन ही उसकी 
अत्यन्त मूल्यवान पूँजी है, किन्तु पशुओं की बीमारी इतनी 
भयंकर हैं और पशुओ की मृत्यु संख्या इतनी अधिक है कि 
किसान को उससे बहुत हानि होती है और कर्ज लेकर नवे 
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पशु खरीदने पड़ते हैं । भारतवर्ष में खेती अधिकतर वर्षा पर 
निर्भर है, किन्तु वर्षा यहां अनिश्चित होती है. जिसके कारण 
फसल भी अनिश्चित होती है । यदि वर्षा आवश्यकता से बहुत 
कम हो, अथवा अति वर्षा हो तो फ़तलल खराब होजाती है। 
कभी टीडीदल नष्ट करदेता है तो कभी कोई हवा अथवा कोड़ा 
फसल को नष्ट कर देता है। जिन वर्षों मे फसल अच्छी होती है 
उनमे तो किसान किसी प्रकार अपना काम चला लेता है किन्तु 
फसल खराब होने पर ती उसको कर्ज ही लेना पड़ता हैं । कुछ 
अरथशाख्तज्ञो का मत है कि किसान विवाह,मृत्यु संस्कार,तथा अन्य 
सामाजिक कछुत्यों में अपनी स्थिति को देखते बहुत अधिक व्यय 
कर देता है और उसे कर्ज लेना पड़ता है। हो सकता है कि इस 
में कुछ सत्य द्वो किन्तु इसमे अतिशयोक्ति को मात्रा अधिक है । 
कुछ प्ान्तीय बैंकिंग इनकायरी कमेटियो की भी इस बिषय में 
यद्दी सम्मति है। हां, जिस वषे फसल अच्छी होतीहै और किसान 
को कुछ अधिक रुपया मिलजाता है, तब्र बेंक इत्यादि न होने के 
कारण वह उसे सामाजिक तथा अन्य धार्मिक कार्यों पर खर्चे 
कर डालता है। लेखक फे मतानुसार मुक्तदमेच्राज़ी भी किसान के 
कर्जदार होने का एक सुख्य कारण है। किसान मुक्रदमेबाज़ी में 
फंसकर कर्जदार बनजाता है । जो ज्ञोग भारतीय अदालतों से 
परिचित हैं वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी कर्ज लेकर 
मुक्तदमे से व्यय कर देता है; मुक्तदमेबादी भारतीय किसान का 
जातीय खेल है वह उसमें अंधाधुन्ध घन फूँकता है। 
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इनके अतिरिक्त लगान और मालगुजारी# भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है। सरकार तथा सरकारी 
वेंतन-भोगी अर्थशाक्ष के विद्वान इस बात को सानने के लिये 
तेयार नही है कि लगान और मालगुजारी अधिक है । किन्तु 
लेखक का तथा अन्य चहुत से विद्वानों का मत यह है कि लगान 
तथा मालगुजारी उचित से अधिक है, क्योकि खेती चारी मे लाम 
बहुत कम है । लगान व मालगुजारी अधिक है अथवा कम, इस 
विपय में मतमेद है किन्तु इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि तीस 
वर्ष के लिये लगान और मालगुजारों पहले से निश्चित कर देने के 
कारण, जब कमी फंसले न? हो जाती हैं अथवा खेतो को पैदावार 
की क्रीमत बहुत गिरजाती है तो किसानो को लंगान या साल- 
गुजारी देता कठिन दोजाता है। यद्यपि ऐसे समय से छूट देने का 
प्रयत्ष किया जाता है किंतु बह आवश्यकता से बहुत कंम होती है। 
नि्धेन किसान को कर्म लेकर मालगुजारी या लगान देना पड़ता 
है, क्योकि जमींदार तथा सरकारी कर्मचारी उसे बड़ी सख्ती से 
घसूल करते है। यह तो पूर्व ही कहा जाचुका है कि खेती में लगे 

# जूसीदारी प्रथा वाले आंतों में किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जा सक्रम जरमींदार को देता है वह लगान कहलाती है, और 
सरकार जा रक्रम जमीदार से ल्ेतं है उसे मालगजारी कहते हैं । 

रेयतवारी प्रान्वो मे किसान का सीधा सम्बन्ध सरकार से 
होता है और वह जो रक्तम सरकार को देता है, उसे मालगुजारी 


कहते हैं। सालगुज़ारी, बन्दोवस्त करके सरकार ३० दर्ष के लिये 
निश्चित करती है । 
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हुए अनुष्यों को संख्या आवश्यकता से अधिक है, इस कारण 
खेती के योग्य भूमि का गांवो मे अकाल है। अस्तु, किसान भूमि 
लेने के लिये लम्बे पट्ट केता है ओर उचित से अधिक लगान 
देता है। कभी कभी कज़ लेकर वह भूमि भी मोल लेलेता है । 
कहीं कहीं इन दो कारणों से भी वह क़र्जदार बना हुआ है । इन 
सब कारणों के होते हुए तथा महाजन के कर्ज देने के ढंग ओर 
भयंकर सूद को देखते हुए यह आश्रय की बात नहीं है कि किसान 
सदा क़ज़ दार रहता है। किन्तु इन सब कारणों के अतिरिक्त 
एक कारण जिसके विपय में ऊपर के प्रष्टो में संकेत किया जा 
चुका है, मुख्य है; अर्थात्‌ खेती में लगी हुई जन संख्या को वृद्धि | 
१८६१ की मनुष्य गणना में ६१ प्रति शत्त मनुष्य खेती-बारी मे 
लगे हुए थे, यही संख्या १६०१ में ६६ प्रति शत, १६११ में ७१ 
प्रति शव, १६२१ में ७२ प्रति शत , तथा १६३१ में ७३ प्रति 
शत होगई । ग्रामीण उद्योग-धन्धों का नष्ट हो जाना सी इस बढ़ी 
हुई क्र्दारी का एक कारण है। 


इस बढ़ी हुई क्जदारी का फल वहुत भयंकर हो रहा है। 
किसान और कारीगर महाजन के क्रीत-दास बन गये हैं । वर्ष 
भर परिश्रम करने के उपरान्त भी उनको भर पेट भोजन नहीं 
मिलता, एक बार क्ज्व ले लेने पर वह लोग महाजन के चेंगुल से 
ब्रचकर कभी निकल ही नहीं सकते। महाजन उनका दोहन करके 
आनन्द करता है, ओर निर्धन किसान परिश्रम करता है महाजन 
के लाभ के लिये। किसान किसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं 


भारतीय ग्रामीण ऋण धरे 





को घटा कर गुज़ारा करता है। किसी वर्ष भी यदि फसल नष्ट 
होगई तो उसे महाजन की शरण जाना पड़ता है, और एक बार 
वह महाजन के पास गया नहीं कि चिर-दास वना नहीं । 


क़र्ज लेना कोई बुरी बात नही है और न क़जदार होना ही 
आर्थिक-हीनता का सूचक है. यदि कर्ज उत्पादक कार्य के लिये 
लिया गया हो; किन्तु अनुत्पादक कार्य के लिये लिया हुआ कर्ज 
किसान की आर्थिक मृत्यु का कारण होता है| भारतीय किसान 
का ऋण अधिकतर अनुत्पादक कार्यों के लिये लिया गया है और 
जो ऋण उत्पादक कार्यों के लिये सी लिया जाता है, उस पर 
इतना अधिक सूद देना पड़ता है. कि किसान द्वालिया हो जाता 
है । किसान को इतना अधिक सूद देना पड़ता है. कि खेती बारी 
में उसे लाभ हो दी नही सकता । सारतबर्ष के अत्येक आन्त मे 
सूद की दर भिन्न भिन्न है,परन्तु २० प्रति शत से ले कर ३७ अति 
शत तक साधारण सूद की दर दै। किन्तु कही कही ४० प्रति शत 
से लेकर १०० प्रति शत तक सूद देना पड़ता है । भारतीय अदालतों 
मे ऐसे बहुत से मुकदमे आये जिसमे सूद की दर १००० प्रति 
शत से भी अधिक थी। कभी कभी चतुर महाजन जितनी रकम 
देता है उससे कई गुनी लिख लेता है और अशिक्षित किसान 
उस पर अंगूठा लगा देता है। महाजन किसान से मूलधन तो 
नही मांगता और सूद लेता रहता है। सहाजन का सूद निकालना 
ही किसान के लिये कठिन हो जाता है, मूलधन की तो बात ही 
वया। फल यह होता है किसान सदा के लिये कर्जादार बन जावा 
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ओर वर्ष भर परिश्रम करके महाजन की यैलियां भरता रहता 
| किसो ने ठीक दी कद्दा है कि भारतीय किसान ऋणी जन्‍म 
लेता है, ऋणी दी सरता है और ऋण को भादी पीढ़ियों के लिये 
छोड़ जाता हैं। यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ो चलता हैं। क्रमशः 
भारतोय किसान के हृदय में यह बात चेंठ गई है कि क़जदार 
होना अवश्यम्भावी है, इससे छटकारा दो नहीं सकता और 
महाजन को अपने वर्ष भर के परिश्रम द्वारा उत्पन्न की हुई 
पैदाबार सूद में देना अनिवाये है । अस्ठु, बह मुक्त होने का प्रयत्न 
करना भी छोड़ देता है। सारतीय किसान की मनोदशा इतसी 
दयतीय हो गई है कि आप चाहे कितना दी उसको सममकायें 
उसकी सम्रर में यह आदी नहीं सकता कि मैं इससे मुक्त भी हो 
सकता हूँ। जिस प्रकार जीवन दोते हुए सरण अनिवाय है वैसे 
ही भारतीय आमीण के लिये क्र दार होना अ्रनिवार्य है। यदद 
उसका इढ़ विश्वास है । फल यद्द दोता है कि जब कभी सामा- 
जिक रुढ़ियों तथा विरादरी के दवाव के कारण उसकों सासा- 
लिक कार्यों में धन व्यय करना पड़ता है तो चद्द निश्चिन्त होकर 
ओर क्रज ले लेता हैं । वह जानता हूँ. कि क्रज दार तो अवश्य 
रहूँगा फिर थोड़े से अधिक खर्च के लिये विरादरी से हँसी क्यो 
करवाऊँ | क्लज दार होने के कारण भारतीय किसान तथा शरद 
उद्योग-धन्धों में लगे हुए कारीगर इतने हताश हो चुके हैं. कि यदि 
आप किसान को चैज्नानिक ढंग से खेती करके अधिक पेदावार 
प्राप्त करने का आदेश दें तो बह कदापि सानने को तैयार नहीं 
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होता, क्योकि वह जानता है कि यदि अच्छा बीज, खाद और 
यन्त्रों का उपयाग करके सैने अधिक पेदावार की भी तो बह 
महाजन के पास जावेगी; मै तो जैप्ता पहले था बैसा फिर भी रहूँगा, 
मैं क्‍यों व्यर्थ भे परिश्रस करू । यदि दम चाहते हैं कि कृषि को 
उन्नति हो और भारतीय ग्रामीणो की आर्थिक दशा सुधरे तो हमें 
उनको इस भयंकर बोम से मुक्त करना होगा । जब तक भारतीय 
किसान इस भयंकर वोभ से पिसा जारहा है तत्र तक देश की 
आर्थिक दशा का सुधारना खप्न-तुल्य है; केवल एक सुन्दर 
कल्पना है, इसमे तथ्य कुछ भी नही है । 


किप्तान फसल वोने के समय मसद्दाजन से सवाये अथवा 
डयोढ़े पर बीज लाता है तथा खाद इत्यादि डालने के लिये कर्ज 
लेता है। फसल तैयार द्ोनेपर अधिकतर उसे अपनी फसल 
शीघ्र द्वी बेच देना पड़ती है क्योंकि ज़मीदार लगान के लिये, 
सरकार आवपाशी के लिये, तथा महाजन अपने कज़ के. लिये 
जल्दी मचाते हैं। उस समय किसान महाजन के हाथ फसल 
वेचकर अपना पीछा छुड़ाता है। महाजन बाज़ार भाव से बहुत 
सस्ते दामो पर फसल मोल लेता है। कभी कभी तो कर्ज देने के 
समय यह निश्चय होजाता है कि किसान फसल महाजन के हो 
हाथ बेचेगा । यदि कोई किसान समीपवर्ती मंडी मे फसल बेचने 
जाता है तो वहां दलाल, आदृतिया तथा व्यापारी उसको लूटते 
हैं। साथ ही फसल कदने के थोड़े दिनो के बाद तक बाज़ार का 
भाव बहुत सन्दा रहता है और किसान को मन्दे भाव पर अपनी 
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फसल बेच देना पड़ती है। जूट, गन्ने तथा अन्य औद्योगिक 
कच्चे साल के किसान तो खड़्सारियों तथा जूठ के व्यवसायियो 
के चिरदास बने रहते हैं। खड़सारी फलल बोने के समय कुछ 
रुपया किसान को पेशगी देदेता है और उससे तय करलेता है कि 
इस क्रीमत पर तुम्हे गन्ना अथवा रस हमे देना होगा; गन्ने 
अथवा रस का मूल्य सालभर पहिले से ही निमग्ित दोजाता है। 
निर्धेत किसान को गन्ने फी फसल बोने के लिये रुपया चाहिये 
ओर उसे खड़सारियों से रुपया लेना ही पड़ता है । वास्तव मे 
स्थिति तो यह है कि परिश्रम करता है किसान और उसका लाभ 
उठाते हैं महाजन । अधिकतर किसानो की स्थिति यह है कि फसल 
काट चुकने के उपरान्त, ज़मीदार सरकार तथा महाजन का देना 
चुकाने पर उसके पास कठिनता से आठ महीने का भोजन बच 
रहता है। पिछले चार मह्दीनों के लिये उसे महाजन से सबाये 
डयोढ़े पर अनाज उधार लेना पड़ता है। कह्दी कहीं तो कज़ दारो 
की स्थिति मोल लिये हुए दासो से भी गई बीती हो जाती है । 
विहार उड़ीसा के छोटा नागपुर प्रान्त मे कम्योती पद्धति प्रच- 
लित है | जमीदार किसी मजदूर को कुछ रुपया (१०० या २००) 
देदेता है, इस रुपये पर न तो सूद लिया जाता है और न यह 
रुपया वापिस कियां जाता है। किन्तु इसके बदले कम्यौत 
को इक्तरारनामा लिखना पड़ता है कि वह जब जर्मीदार को 
आवश्यकता होगी तब उसका काम करेगा। जमींदार को फसल 
बोने तथा काटने के समय कस्यौत की आवश्यकता पड़ती है, तब 
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चह उसे बुला लेता है ओर दो आना प्रति दिन के द्िसाव से 
मजदूरी देदेता है । गावो मे यद्दी समय मजदूरी का द्वोता है । इन 
महीनो को छोड़कर और मद्दीनों मे कम्योत को गांव में मजदूरी 
नहीं मि्न सकती । ठोक इन्ही दिनों जमीद्ार भी कम्यौत को 
अपने यहां नही रखता | उन दिनो कम्योत को थे दो आने भी 
नहीं मिलते । कम्योत जीवनभर इस दासता में रहता हैः क्योंकि 
जब तक वह लिया हुआ रुपया न लौटा दे तव तक उसका इस 

वन्धन से छटकारा नहीं होता । कुछ वर्ष हुये विद्ार सरकार ने 
एक एक्ट बनाकर इस प्रकार के इक्तरारनामों को गैर-कानूनो 
घोषित कर दिया, किन्तु अशिक्षित कम्यौत को इसका ज्ञान धीरे 
धीरे होगा । 


इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और महाजनो के चंगुल 
में फंसे हुए हैं, और मद्दाजन उनका शोपण कर रहे है । बुनकरों 
का ही धंधा ले लीजिये | निेन बुनकर कपड़े तथा दरी के व्या- 
पारी से सूत उधार लाता है तथा कर्षे इत्यादि आवश्यक, वस्तुओं 
के लिये भी रुपया लेता है। कपड़े का व्यापारी सूत का भो व्या- 
पारी होता है। वह सूत का मूल्य अधिक लेता है । बुनकर को 
तैयार माल उसी व्यापारी के हाथ वेचना पड़ता है । कही कहीं 
व्यापारी बुनकरों को कुछ रुपया एक साथ देदेता है जिसे बाकी 
कहते है । बुनकर को उसके बदले उसी व्यापारी से सूत 
खरीदना पड़ता है और उसी व्यापारी के हाथ तैयार माल बेचना 
होता है । व्यापारी सूत का अधिक दाम लेकर तथा तैयार माल 
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का कम मूल्य देकर बुनकर को लूटता है। जब तक कि बुनकर 
बाक्तो का रुपया न चुका दे तब तक वह दूसरे व्यापारी के पास 
नहीं जासकता । इस ग्रकार महाजन कारीगरो का शोषण करते 
हैं। जब तक कि पूँजी के उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार 
माल के बिकने का प्रबन्ध सहकारी समितियों के द्वारा नद्दी किया 
जाता तब तक गृह उद्योग-घन्धे पत्रप नहीं सकते | 
यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि साहूकार की ऋण 
देने की पद्धति तथा सूद की दर इतनी भर्यक्रर है कि किसान 
कभी मुक्त नहीं हो सकता । भिन्न भिन्न आन्तीय बेकिंग इनक्ायरी 
कमेटियो ने अपने अपने आन्तो मे जो सूद की दर लिखी है वह 
इस प्रकार है ;-« 
आसाम--१२ ग्रति शत्त से ७४ प्रति शत तक । 
बम्बई--२ ?! ४० ” 
बंगाल--कम से कम १० से ३७३ तक, अधिक से अधिक 
३७३ से २०० तक | 
बिहार उड़ीसा--१८३॥ से ५० प्रति शत तक । 
चर्मा--१८ से २४ ग्रति शत तक । छोटे तथा बिना जमानत 
के कर्जों पर श८ से ६० अ्रति शत तक | 
मध्य प्रान्च--१२ से ३७३ प्रति शत तक | अनाज के ऋण 
पर २४ से १०० प्रति शत्त तक । 


सदरास--१२ से लेकर ४८ भ्रति शत तक। 
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संयुक्त प्रान्त--व्यापारिक कार्यों के लिये ६६ से १९३ तक, 
तथा अनाज के कज्जे पर २४ प्रति शत से ४० 
ग्रति शव वक। 

पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणो के सूद की दर बतलाई है 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बंधक रूप मे रख दो गई है । वह सूद 

को द्र ६ से १२ तक है। 
क्रमशः इस भीषण ऋण के बोक को न सह सकने के कारण 
किसानो को भूमि उनके हाथ से निकल कर महयजनों के हाथो मे 
जाने लगी | इस भयंकर परिखित की ओर भारत सरकार का 
ध्यान किसान बिद्रोह ने आकषित किया। दक्षिण भारत,अजमसेर- 
मेरवाडा तथा मध्य प्रान्त के छोटा-नागपुर डिविज्ञन से किसान 
विद्रोद्दी दो उठे, उन्होने सहाजनों के घर जला दिये और 
उन्हे मार डाला, तथा बह्ी खातो को जला कर भस्म कर दिया । 
सरकार से एक कमीशन दक्षिण के किसानो के विद्रोह के कारों 
की जांच करने के लिये बिठाया । कमीशन की सम्मत में 
किसानो की गिरी हुई आर्थिक दशा और भयंकर सूद की दर ही 
इन विद्रोहों का कारण थी। शान्ति-प्रिय किसान जब महाजन 
का अत्याचार न सह सके तो बह विद्रोही हो उठे । सरकार ने 
किसान की रक्षा के लिये एक एक्ट बनाया जिससे अदालतों को 
यह अधिकार देद्िया गया कि वे किसी भी नालिश के मुक्कदसे में 
न्यायोचित सूद की ही डिगरी दे, फिर किसान ने महाजन को 
चाहे जितना अधिक सूद देने का इक्तरार क्यो न किया हो । किंतु 
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इस एक्ट का कोई फल न हुआ, क्‍यों कि किसान निर्धन हैं और 
न्यायालयों में ब्यय अधिक होता है, साथ ही अदालतों ने इस 
ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। सरकार ने फसलो के नष्ट होने 
पर सालगुज़ारी तथा लगान में छूट करने की नीति को अपनाया, 
किंतु इससे भी किसान को कुछ विशेष लाम नहीं हुआ । सरकार 
एक तो छूट बहुत कम करती है ओर उस छूट में भी यह्‌ शर्त लगाई 
जाती है कि यदि किसान एक निमश्चित तारीख तक लगान नही दे 
देगा तो छूट नहीं मिलेगी। फल यह होता है कि किसान को सहा- 
जन से क़र्ज लेकर लगान देना पड़ता है । भारतीय सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि भारतीय किसानो से 
सितव्ययिता का भाव जागृत करना चाहिये । अस्तु, पोस्ट आफिस 
सेविंग बैंक खोले गये । कितु इन बेंकों ने किसानों में मितव्ययिता 
का कितना प्रचार किया है यह पाठक भली भांति जानते है। 
अशिक्षित किसान भला उन पोस्ट आफिस सेविंग बैंको से कैसे 
लाभ उठा सकता है जिनका कार्य विदेशी भाषा मे होता है. और 
जो अधिकतर शहरों और बड़े कृस्बों में होते हैं। जिस देश मे 
किसानों को मनीआडर ओर तार की लिखाई दो आने और खत 
की लिखाई एक आना देनी पड़ती हो, वहां भला पोष्ठ आफिस 
सेविंग बेक किस अकार किसानों की अपनी ओर आकर्षित 
कर सकते हैं। सरकार ते कई बार क्वानून से सुधार इस दृष्टि 
से किये कि किसान को कुछ सुविधा दीजावे किंतु क्लानूनो 
के द्वारा सरकार किसानों को कुछ भी सहायता न पहुंचा सकी | 
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सरकार ने देखा कि किसान को खेती बारी का धंधा करने के 
लिये साख की आवश्यकता होती है । किसान को दो प्रकार की 
साख चाहिये अथांत्‌ थोड़े समय के लिये तथा अधिक समय के 
लिये। किसान को फसल तैयार करने के लिये जो करे लेना पड़ता 
है वह लगभग एक वर्ष के लिये लिया जाता है। फ़सल के लिये 
किसान का वोज, खाद, इल तथा अन्य औजारों और सजदूरो 
की सजदूरी का प्रबन्ध करना पड़ता है. । किसान इनके लिये 
क़र्ज लेकर फसल कटने के उपरान्त अदा कर सकता है । किन्तु 
कुछ काय ऐसे हैं जिन मे पूजी लगाने से तुरन्त दी लाभ नहीं 
द्वोता जैसे छुआ खोदना, खेती के मूल्यवान यन्त्र मोल लेना,तथा 
भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना इत्यादि। इन कार्यों के लिये कज्ज 
अधिक समय के लिये चाहिये। अस्तु, सरकार ने दो एक्ट बनाकर 
प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसान की 
दोनो प्रकार की आवश्यकताए' पूरी करने के लिये कजोे देसकती 
हैं। इस सरकारी क्रर्ज को तक़ाबी कहते है किन्तु तकावी से भी 
यह समस्या हल नहीं हुई और न किसानो ने तक़ाबी का अधिक 
उपयोग ही किया । कारण यह है कि एक तो किसान को समय 
पर रुपया नहीं सि्ञता, उसको रुपये की इस समय आधवश्य- 
कता है किन्तु रुपया मिलता है देर में | इसमे सबसे बड़ा दोष 
यह है कि किसानो को तक़ावी पटवारी, क्रानूनगो, तथा चायब 
तहसीलदार इत्यादि रेवन्यूविभाग के कर्मचारियों की सिफ्रारिश से 
ही मिलती है। इस कारण किसान को तक्तावी मिलने मे कठिनाई 
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इस देश में तीस वर्षों से ऊपर इस आन्दोलन को चलते हो 
गये | सहकारिता आन्दोलन कद्ां तक सफल हुआ है ओर 
भविष्य में उससे क्या आशा है यह तो आगे के प्रष्टों में लिखा 
जायगा किन्तु इन तीस वर्षा के अनुभव से यह तो स्पष्ट दी हो 
गया है कि किसानों का पिछला कज्य चुकाने तथा अधिक 
समय के किये किसान को कर्ज देने का काय सहकारी साख 
समितियां सफलता पूर्वक नही कर सकतीं । और जब तक 
किसान पुराने कर्ज के बोक से दवा रहेगा तब तक उसकी 
आर्थिक उन्नति नही हो सकती | यदि किसान सहकारी सार 
ससिति का सदस्य बनता है किन्तु महाजन का पुराना कज्जे नहीं! 
चुका सकता तो सहाजन उसको तंग करता है और किसान को 
पुराने कर्ज पर तो भयंकर सूद देना ही पड़ता है। फल यह, होता है 
कि किसान की मुक्ति का कोई उपाय नहीं रहता। इसी समस्या को 
हल करने लिये भूमि बंधक बैंक (,8004 ॥07%2०2० 9870:8) 
स्थापित करने का आयोजन किया जारहा है। यह बेंक भी उन्हीं 
किखानो का पिछला कर्ज चुका सकेंगे जिनके पास भूमि है और 
जो उसे बैक के पास बंधक खरूप रख सकेगे। बेंक किसान से 
सूद सहित उस कज्ज को वीस अथवा पत्चीस वर्षों में किश्तें लेकर 
वसूल कर लेगा । यह प्रयोग अभी नया है, चहुत कम बेंक 
देश से स्थापित किये गये हैं, इस कारण इनकी सफलता के 
विषय सें कुछ नहीं कद्दा जा सकता । किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि 
भूसि बंधक बेंक को काय-शील पूजी ( शि०्फ्रैएड एव६० ) 
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इकट्ठा करने की समस्या हल करनी होगी और यदि इन बेंको के 
डिबेंचर बेंच कर कायशील पूँजी इकट्ठी भी दो गई तो भी यह 
बेंक उन्‍्दी किसानो को कर्ज दे सकेगे कि जो भूमि को बंधक 
रख सकेगे | बहुत से ग्रान्तो मे किसान का भूमि पर खामित्व ही 
नही है, वहां यद्द बेक किसानो की सहायता न कर सकेंगे | 

ऋण परिशोध--यह तो पहले ही ऋह्य जा चुका है कि 
पुराने कजो को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है। अधिकतर 
यह ऋग पेहक होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आता 
है। किसान को आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि 
वह इस कज्न को चुका ही नही सकता | जब साधारण रूप 
से फसल अच्छी होती है तब भी खेती-बारी का खर्चा काटकर, 
फसल तैयार करने के लिये महाजन अथवा सहकारी साख 
समिति से लिये हुए क्रज़ को देकर उसके पास वर्ष भर के 
लिये खाने को नहीं रहता, तब्र वह किस प्रकार पुराने कज्ञ को 
चुका सकता है। जिस वर्ष फसल खराब हो जातो है, बेल मर 
जाते हैं, अथवा और कोई अनिवाय खु्च आ जाता है, तो ऋण 
अधिक बढ़ जाता है। जब तक पुराने कज को चुका नहीं दिया 
जाता अथवा इसको ग़ैर-क्ानूनों नहीं बना दिया जाता, तब तक 
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहों सकती ) शाही कृषि 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे इस विपय पर लिखा है. कि इस 
ऋण की ओर से उदासीन रहना बहुत भयंकर द्वोगा । 

सेंद्ल बैंकिंग इनक्ायरी कमेटी की सम्मति में सरकार को 
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इस ओर ध्यान देना चाहिये ओर निम्नलिखित योजना के अलनु- 
सार कार्य करना चाहिये :-- 

प्रान्तीय सरकार इस कार्य के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त 
करे जो कि गांवों मे दौरा करके महाराज को इस बात पर राजो 
करे कि बह किसानो से एक मुश्त अथवा किश्तों में रुपया लेकर 
उन्हे ऋण-पुक्त करदे | इन कर्मचारियों का यह भी कर्तव्य होगा 
कि वे किसानो को यह बतलावें कि कानून द्वारा निश्चित सूद की 
दूर को घटवाया जा सकता है । 


जब कर्मचारी महाजन से तय करले कि वह कम से कम 
कितना रुपया लेकर किसान को ऋण मुक्त कर देगा तब किसान 
को सहकारी साख सम्रिति का सदस्य बनवा दिया जाबे | समिति 
उसका कर्ज इकठठा अथवा किश्तों मे चुका दे तथा खेती-बारी 
के लिये किसान कों आवश्यक साख दे | 


जब महाजन रुपया वार्षिक किश्तों में लेना स्वीकार करे तो 
जितना किसान स्वयं अदा ऋर सकता हो, करदे, और वाक्ती का 
ऋण समिति, सदस्य की जमा के रूप में, अपने यहां लिख लेगी 
ओर प्रति चर जब फिश्त का रुपया अदा करेगी तो जमा किया 
हुआ रुपया कम कर दिया जावेगा । 


यदि महाजन एक मुश्त रुपया मांगे तो सरकार को उतना 
रुपया समिति को उधार देदेना चाहिये; समित्ति उस कर्ज को 
वार्षिक क्लिश्तों में चुका देगी । तदुपरांत यह निश्चय किया 
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जावेगा कि किसान अ्रति वर्ष कितनी किश्त अदा करे! यदि 
किसान रुपया अद्य न कर सके ओर समिति को हानि दो जाने 
तो सरकार उस हानि को पूरा करदे 
यह भी सम्भव हैं कि महाजन कर्ज के इस प्रकार चुकाये 

जाने के लिये तेयार न हों आर सममोता न करें। ऐसी परिस्थिति 
कानून वना कर सममोते के लिये बाधित किया जाये | 
शाही कृषि कसीशत ने भी पंतक ऋण के विषय पर अपनी 
सस्सति दी है। कमीशन की सम्सति में आमीण “ इन्सालबंसी 
( दिवाला ) ऐक्ट ! चनाया जाबे | इससे यह लाभ होगा कि जो 
ग्रामीण ऋण के वोक से इतना दवा हो कि उसकी सम्पत्ति के 
विक जाने पर भी वह कज अदा न कर सके तो वह दिवालिया 
होने का आ्राथना पत्र देदे और अपनी सम्पत्ति लेनदारों को देकर 

ऋण मक्त हो जावे, ओर स्वतन्त्र रूप से आजीविका उपाजन 
करे । चाहे उसकी सम्पत्ति से लेनदारों का आधा रुपया 
भी वसूल्न न हो सके, वे उस किसान से रुपया भ्रविष्य में वसूल 
नहीं कर सकते। किसान सदा के लिये उस ऋण से मुक्त हो 
जाबेया | वह एक्ट पास हो यया है | 

लखक का मत--बद़ि देखा जाबे तो यह सभी यीजनाए 

त्रुटिपूण हैं। किसान को ऋण मुक्त करने की समस्या ने आज 
पचास वर्षों से सरकार तथा जनता का ध्यान अपनी ओर आक- 
पित करलिया हूँ । बहुतसी योजनाएं तेयार की गईं, उनके अलु- 
सार कार्य भी कियां गया, किन्तु किसी से भी सफलता प्राप्त नहीं 


॥] / 
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हुईं। सफलता ग्राप्त न होने का एक कारण यह है कि किसी भी 
विद्वान ने इस समस्या पर खतन्त्र रूप से विचार नहीं किया | 


यह तो पहले कहा जाचुका है कि जन संख्या के बढ़जाने से 
तथा यह उद्योग-धन्धों के नष्ट होजाने से खेती बारी करने वालो 
की संख्या पिछले पचास वर्षों में बहुत बढ़ गई है. । इस कारण 
प्रति किसान,भूमि बहुत कम्त रहगई है। भूमि का अकाल पड़गया 
है। किसान को बहुत अधिक लगान देकर भूमि लेनी पड़ती है । 
किसान के सारे खेत एक ही स्थान पर नहीं होते, भूमि के छाटे 
छोटे टुकड़े दूर दूर बिखरे होते हैं जिसके कारुण व्यय अधिक, 
ओर पेंदावार कम होती है । साधारणतः जब फसल अच्छी 
होती हे तो भी किसान को वर्षमर क किये खेती से यथेष्ट 
आय नहीं होतो। फिर,हर तोसरे अथवा चौथे साल फसल नष्ट हो 
जाती है। उपर से धार्मिक, सामाजिक कार्यों के लिये तथा सुक़- 
द्मेबाज़ी के लिये उसे ऋण लेना अनिवाय होजाता है । वह 
ऋशणी तो होता ही है;फसल के वास्ते,लिये हुए ऋण पर सूद तथा 
सूल चुकाने के अतिरिक्त उसे पुराने ऋण पर भयंकर सूद देना 
पड़ता है। परिस्थिति ऐसी बन गई हे कि किसान को यह दृढ़ 
विश्वास होगया है कि वह कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता, और 
न उसकी भावी पीढ़ियां ही मुक्त हो सकती हैं । वह तो कहता है 
यह कज़ों तो ऐसे ही चल्ना आया है और ऐसे ही चलता रहेगा । 
उसको मनोदशा निराशामय है। वह सप्न मे भी ध्यान नहीं करता 
कि मै कभी मुक्त दो सकता हूँ। यद्दी कारण है कि उसमें मित- 
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व्ययिता का भाव जागृत नहीं होता, वह सोचता है कि क्जदार 
तो रहना ही है फिर किफायत करने की चिन्ता क्‍यों ! 


यह समस्या तभी हल हो सकती है कि जब राज्य क्रानून बना 
कर किसान को ऋण मुक्त करदे | यह मानी हुई बात है कि जब 
तक क्जेदारी की समस्या हल नहीं होगो तब तक ग्रामीण सुधार 
होना असम्भव है। आज तक जितनी भो योजनाए' सोची गई 
उनमें कोई योजना ऐसी नहीं जो किसान को ऋण-मुक्त कर सके । 
प्रत्येक योजना किसान को ऋण चुकाने में सुविधाएं प्रदान 
करती है । सुविधाओं की आवश्यकता तो तब होती है. जब कि 
देनदार में ऋण चुकाने की ताक़त हो। जहां चुकाने की ताक़त हो 
नही है, वहां सुविधाओ से क्‍या लाभ ! भल्रा विचारिये तो सही 
कि जो किसान वर्ष भर परिश्रम करने के उपरान्त केवल आठ 
महीने का भोजन पाता हो, वस्त्र, औषधि तथा शिक्षा पर कुछ 
व्यय न कर सकता हो, वह किस प्रकार पुराने ऋण को अदा 
कर सकता है | 

यदि हस चाहते हैं कि भारतीय किसान महाजनो की आर्थिक 
दासता से खतंत्र होकर अपने धंधे मे उत्साह पूषेक लग कर 
खेती-बारी की उन्नति करे, भ्रामीण उद्योग धन्धों की सहायता से 
अपनी आय को बढ़ाबे, और मनुष्यों का सा जीवन व्यतीत करे 
तो उसे ऋण मुक्त करना होगा इसके लिये एक क़ानून बना 
कर सारा ग्रामीण ऋण ग़ैर-क्ानूनी बना दिया जाबे; किसाच 
महाजन का देनदार न रददे और ऋण मुक्त हो जावे । जब एक 
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बार किसान मुक्त होकर खतंत्र वायु मण्डल मे सांस लेगा तब 
उसकी मनोदशा में परिवर्तत होगा । उसका जीवन निराशामय 
ने होकर आशामय बनेगा | खेती-बारी के लिये आवश्यक साख 
प्रति वषे सहकारी समितियों से मिल जावेगी, फिर वह कृषि 
विभाग हारा बतलाई हुईं वैज्ञानिक ढंग की खेती करेगा और 
खराब सालो के लिये, अच्छे सालो में कुछ रुपया बचाकर रखने 
की भी बात उसकी समझ से आजावेगी । ग्रामीण उद्योग धंधे 
तभी पनप सकेंगे और किसान को अपनी फ़सल महाजन के हाथ 
कम दासो पर बेचने के लिये विवश नहीं होना पड़ेगा । सच 
बात तो यह है कि सहकारिता आन्दोलन तभी सफल होगां और 
ग्राम संगठन का कार्य तभी सम्भव हो सकेगा। 

यदि आप किसान के पेठक ऋण का इतिहास जानने का 
प्रयत्त करे तो आपको ज्ञात होजायगा कि उसने अथवा उसके 
पूबजो ने जितना क़र्ज महाजन से लिया था, उसका कई गुना तो 
वह सूद रूप से देचुका है और भूल का कई गुना उसे देना बाक़ी 
है | लेखक ने इस विषय की खोज की है जिससे ज्ञात होता है 
कि अलेक दशाओ से मूल का चार शुना तो किसान सूद मे देचका 
है फिरभी चार पांच गुना देना बाक़ी है। ऐसे भी उदाहरण मिलते 
है कि जिनमें किसान मूल का दस गुना देचुका है फिर भी, दस 
गुने से अधिक देना बाक़ी है। हिंदू धर्मशाल्नो के अनुसार लेनदार 
कर्ज लेने वाले से मूल का दुगना ही वसूल कर सकताहै ।# दुगने 
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से अधिक वह किसी भी अवस्था से वसूल नदीं कर सकता, चाहे 
सूद के हिसाव से रुपया कितना ही क्‍यों न होगया हो। उदाहरण 
के लिये यदि किसी किसान ने महाजन से १०० रू० क़ज्ज 
लिये ओर २० प्रति शत सूइ ठहरा, और किसान १० वर्ष तक 
रुपया नहीं देता तो भी महाजन किसान से २०० रु० से अधिक 
नहीं पासकता | प्राचीन समय में न्यायालय इसी नियम के अन॑- 
सार डिगरी दिया करते थे । अब भी कतिपय हिन्दू देशी राज्यों 
में यद्ट नियम लागू है। जब किसान ढुगने से बहुत अधिक दे 

का है फिर यदि उसका क्र्ज़ा ग्रैर-क्तानूनी कर दिया जावे तो 
कौनसा अन्याय होगा ? मुसलमान महाजन देश में वहुत कम हैं 
ओर उनके घर्मअ्ंथ कुरान के अनुसार तो सद लेनाही मना 
ऐसी दशा में उनके प्रति भी अन्याय नहीं होगा । सम्भव है कि 
कुछ नये महाजनों के प्रति इस योजना से अन्याय हो जाबे। उन 
नये महाजनों को राज्य आधा या चौथियाई देकर किसान को 
ऋणग मुक्त करदे | अधिकतर महाजन किसानों को वर्षों से चूस 
रदे हैं और दिये हुये कर्ज से कई गुना वसूल करचके हैं। अवभी 
उन्हें जो किसानो के दोहन का अधिकार मिल्रा है वह क्‍या 
किसान वर्ग पर भीपण अन्याय नदी होरदा है। फिर, यदि इस 
भयंकर अन्याय को हटाने से देश की लगभग तीन चौथियाई जन 
संख्या आर्थिक दासता से मुक्त होती है और राष्ट्र के लिये 
अधिकाधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने का आयोजन हो सकता है तो 
क्यो न देश इस कार्य को विना विज्म्ब करडाले ! 
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चांथा परच्छद्‌ 
सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश और 
सहकारिता सम्बन्धी क़ानून 


यह तो पिछले परिच्छेद में ही कहा जा चुका है कि १८७८ 
मे बन्बई प्रान्त के पूना तथा अन्य ज़िलो में किसान विद्रोद्दो हो 
उठे थे। उसके सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बिठाई गई थी और 
उस कमेटी ने विद्रोह का मूल कारण ग्रामीण ऋण बतलाया था । 
इस पर बम्बई सरकार ने दक्षिण रिल्ीफ ऐक्ट बनाकर किसानों 
की रक्षा करने का प्रयज्ञ किया! १८८२ में सर विलियम बेडरबने 
तथा श्री० गोखले ने ग्रामीण ऋण को समस्या को हल करने के 
लिये कृषि बेक की एक योजना सरकार के सामने उपस्थित की। 
योजना मोटे रूप से यह थी कि एक ताल्लुक़ा अथवा जिला ले लिया 
जावे, सरकार उस जिले के किसानों का सारा ऋण चुकादे और 
कृषि बेक स्थापित करदे; बैंक सरकारी क्रजे अपने ऊपर लेले और 
प्रति वर्ष किश्तों मे सूद सहित रुपया किसानों से वसूल करे। 
किन्तु भारत मसन्‍्त्री ले इस योजना को अस्वीकार कर दिया 
क्योकि योजना व्यवहारिक नहीं थी। इसके उपरात्त १८८३ 
और १८८४ में तक्कावी ऐक्ट (],870 9970ए७7067६ 
१,08998 83.0७ 800 #छ्रा0प)6पाए5(8 ।+087) है ७६ ) पास 
किये गये, जिनके द्वारा ग्रान्तीय सरकारों को उचित सूद पर 
किसानों को के देने का अधिकार मिल गया । इसी बीच से दुर्भिक्त 


44, 
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ककया 597 %ाम काका कक 5 5 राजी ली रा 


क्रग्रीशन ने मी किसानों की शोचनीय दशा का वणनत करत हुए 
आपनी रिपॉर्ट में कृषि चेऋ खोलते के विपय में सम्मति 


को पु 
सहकारता 


अमनो में इसी समय सहकारिता आन्द्रोलन बडी तेजों से बढ़ रहा 
निकल 


श्य,सदरास सरकार ने अपने एक कमंचारी क्री० क्र डरिक निकः 


सम हा जमनी में सहकारिता आन्दोलन का अव्ययन करने के लिये 
अजा । क्री? निकक्षसन ने बढ़ा की साख समितियों का अध्ययन 
अरने के बाद एक रिपोट लिखी और उसमें यद् चतल्ाया कि 


किस प्रकार सारत में यह आन्दोज्नन उपयोगी दो सकता 

क्री लिकलसन ने आपउनी रिपार्ट सें लिखा है कि यदि भारतीय 
किसान की आशिक इगश्या को सुवारदा हो तो देश में रफ्ीसन को 
ढेँढ॒ निकालो | इसके उपरान्त जंदुक्त गरान्त के श्रीयुत दयूपरनेंक्स 


मे इस आन्दोलन का अध्ययन करके पीपुल्स वक नामक पुस्तक 
3। इन सब प्रयत्नों करा फन्त यद् हुआ कि भारत सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और गक कसेदी इस विपय पर 
विचार करने के किये बेठाई गई । इस कमेटी की रिपोठ प्रकाशित 
होने घर उसकी सम्मति के अनुसार १६०४ में शथम सहकारिता 

एच्ट पास छोगवा। इस कमेटी के सभापति सर एडवड-ला थ जा 
उस समय भारत सरकार के अर्थ-लचिव थे। 

२५ माच सन 2६०४ को भारतत्रप में सदकारिता आन्दोलन 
ऋा श्रीसणुटा दोगया । इस के अनुसार किसानों, गुद्र 
उद्योग-धंधों, तब्रा नीची ेखणी के लोगों के लिये साख समितियों 
के खोलने का आयोचन किया गया । एक्ट संचेप में इस प्रकार 
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था। अठारह वर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य सहकारी साख 
समिति स्थापित कर सकते हैं | सदस्यों को एक ही गांव तथा 
एक ही स्थान का होना आवश्यक है जिससे वे एक दूसरे के 
विपय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें | समितियां दो प्रकार की 
होगी, आमीण और नगर समितियां | आरम्य समिति में ८० 
प्रति शत सदस्यों का किसान होना, और नगर समितियों 
सें ८० प्रति शत कारीगरों तथा अन्य पेशे वालों का होना 
आवश्यक है। आरम्य समितियों के सदस्यों का दायित्व, अपरिमित 
होगा. किन्तु लगर समितियों के सदस्यों का दायित्व यदि वे निम्न प 
करले, परिमित भो हो सकता है | ग्राम्य समिति का सब लाभ 
सुरक्षित कोप मे जमा करना आवश्यक है । हां, जब सुरक्षित 
कोप एक निश्चित रक्तम से ऊपर पहुँच जावे तो तीन चौथियाई 
लाभ सदस्यो में वांदा जा सकता है| नगर समितियों भे लाम के 
बांटने पर कोई रुकावट नहीं लगाई गई, हां यह नियम चलाया 
गया कि २५ प्रति शत लाभ सुरक्षित कोप में जमा किया जावे। 
समितियां व्यक्तिगत जुमानत पर रुपया दे सकती है, परन्तु चल 
सम्पत्ति की जमानत पर रुपया नदी देसकती | समितियों का आय 
व्यय निरीक्षण रजिट्रार के द्वारा भेजे हुए निरीक्षकों के द्वारा होगा। 
एक्ट से समितियों को कुछ सुविधाए' भी ग्रदान कों । समितियों 
के लाभ पर आय-कर नहीं लिया जाता, समितियों को स्टाम्प 
फोस नहीं देनी पड़ती, और किसी सी सदस्य के व्यक्तिगत ऋण 
के लिये उसका (समिति मे) हिस्सा कुक नहीं कराया जा सकता ! 
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सहकारिता एक्ट के पास होते ही सब्र प्रान्तों सें प्रान्तीय 
सरकारो ने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिये जिन्होने प्रान्तो में सह- 
कारिता आन्दोलन की देख भाल प्रारम्भ करदी। रजिस्ट्रार आरम्भ 
में समितियों का संगठन, उनकी देख साल, तथा उनको रजिस्टर 
करने का काये करता था | किन्तु थोड़े ही समय के उपराब्त 
रजिस्ट्रार तथा अन्य कार्यकर्ताओं को एक्ट के दोषों का अनुभव 
होने लगा। कई बार सब प्रान्तो के रजिस्द्रारों के सम्मेलन हुए 
ओर उन्होंने एक्ट के संशोधन की आवश्यकता बतलाई । 
१६०४ के एक्ट के अनुसार साख समितियों के रजिस्टर करने की 
हीं व्यवस्था होगई, किन्तु ग़रैरःसाख ससितियो, सैन्दल बेंक, 
वैकिंग यूनियन, तथा सुपरवायज्ञिग यूनियन के रजिस्टर करने 
की सुविधा नहीं हुई । १६०४ के उपरान्त जब देश मे 
साख समितियों की स्थापना होने लगी, उस समय यह आवश्यक 
सममभा गया कि साख समितियों का निरीक्षण करने के लिये तथा 
उनको पूंजी देने के लिये सेन्ट्ल बेक तथा बेकिंग यूनियन की 
सपना की जावे, क्योकि साख समितियों के पास सदस्यों को 
आवश्यकताओ को पूरी करने के लिये यथेष्ट पूंजी नहीं थी । 
सेन्टरल बेंकों की स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही हो सकती 
थी, न कि सहिकारिता एक्ट के अनुसार | साथ ही इस बात का 
अनुभव हुआ कि देश को गैर-साख समितियों की भी अत्यन्त 
आवश्यकता है, उदाहराण,थ गृह-उद्योग धंधो को प्रोत्साइन देने 
के लिये, खेतो की ५दावार को उचित मूल्य पर बेचने के लिये, 
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तथा उपभोक्ताओ को उचित मूल्य पर वस्तुए' देने के लिये सह- 
कारी समितियों को स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई | किन्तु 
१६०४ के एक्ट में ग़ेर-साख समितियों के संगठन के लिये कोई 
भी सुविधा न थी | इन सब दोषो को देखते हुये यह आवश्यक 
समझा गया कि एक नया एक्ट बनाया जावे | अस्तु, १६१२ सें 
दूसरा एक्ट बनाया गया जो अब तक मारतवष से प्रचलित है । 
केवल बम्बई, ( बम्बई एक्ट १६२५ ) और बर्मा, ( बर्मा एक्ट 
१६२७ ) प्रान्तो ने अपने प्रान्तीय एक्ट बना लिये हैं। संयुक्त प्रान्त 
तथा मध्य प्रान्त से भी १६१२ के एक्ट से कुछ संशोधन कर दिये 
गये है । यह परिवतन प्रत्येक प्रान्त ने अपनी आवश्यकतानुसार 
कर लिये हैं। एक्ट के अतिरित्त प्रत्येक समिति अपने कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये उपनियम बनाती है। 


एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता आन्दोलन की 
देख भाल के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है। रजिस्ट्रार का 
कार्य केवल समितियों को रजिस्टर करना ही नहीं है, बरन उनका 
निरीक्षण, तथा उनके आय-व्यय की जांच करना भी है । यदि 
वास्तव से देखा जाये तो सहकारिता आन्दोलन का सर्वे सवा 
रजिस्ट्रार दही होता है। सहकारिता के एक प्रसिद्ध विद्वान के 
शब्दो मे वह आन्दोलन का मिन्न, पथ-प्रदशक, तथा उपदेशक 
है। रजिस्ट्रार की आधीनता मे डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर आय 
व्यय निरीक्षको तक बहुत से कर्मचारी होते हैं जो आन्दोलन की 
देख भाल करते रहते है। ( घारा ३ ) 
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रजिस्ट्रार को पंचायत के भी अधिकार प्राप्त हैं, और समि- 
तियो के मगड़ो को या तो बह स्वयं सुनकर निर्णय दे देता है, 
अथवा और किसी को नियुक्त कर देता है। जब कभी कोई 
समिति टूट जाती है तो रजिस्ट्रार लिक्कीडेटर नियुक्त कर देता है। 
लिक्कीडेटर उस समिति की अन्तेष्ट क्रिया करता है। 

एक्ट के अनुसार कोई भो समिति जो अपने सदस्यो की 
आर्थिक उन्नति का प्रयत्न, सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार 
करने के लिए स्थापित की गई हो रजिस्टर की जा सकती है । 
घड़े घड़े व्यवसायी अथवा पूँजीपति इस एक्ट की आड़ में 
अपने धन्धों का संगठन सहकारी समितियों के रूप में न 
करलें, इस लिये चद्दी सहकारी समितियां रजिस्टर की जा 
सकतीं हैं जिनके सदस्य किसान, कारीगर, अथवा छोटी हैसियत 
के आदमी हों । ( घारा ४ ) 

समितियों के सदस्यों का दायित्व परिमित तथा अपरिमित 
भी होसकता है | यदि समिति साख का काम करती है और उस 
के सदस्य समिति न होकर व्यक्ति हैं, अथवा अधिकांश सद्स्य 
किसान हैं, तो ऐसी समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित 
होगा । अपरिमित उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य 
केवल अपना कर्ज ही चुकाने का जिम्सेवार नहीं है वरन्‌ उसको 
समिति का सारा क्रर्ज चुकाना होगा । उद्घाहरण के लिये यदि 
सान लिया जाबे कि अनन्तपूर नामक गांव से एक सहकारी साख 
समिति ख्ापित कीगई जिसके सदस्यों का दायित्व अपरिमित है; 
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कालान्तर में वह साख समिति दिवालिया होनाती है और उस 
की लेनी ( 889०65 ) से देनी (॥#0|085) अधिक हो जाती 
है । तो उस समय समिति का कोई भी लेनदार समिति के किसी 
एक सदस्य से अपना सारा ऋण वसूल कर सकता है । मात 
लीजिये कि अनन्तपूर साख समिति के और सच सदस्य अत्यन्त 
निर्धन है, केवल दो या तीन सदस्य ऐसे है. जिनके पास अधिक 
सम्पत्ति है, तो समिति के सारे ऋण दाता समिति का सारा क्र्जा 
उन धनी सदस्यों से वसूल कर सकते है, और उन सदस्यों को 
अपनी सारी सम्पत्ति भी वेचकर समिति का क़र्जा चुकाना पड़ेगा। 

यदि सहकारी समिति ऐसी है जिसके सदस्य व्यक्ति भी हैं, 
तथा अन्य समित्तियां भी हैं; या फिर समिति के सदस्य अधिकतर 
किसान नही हैं, तो उन समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके 
हिस्सो के मूल्य से अधिक नही होगा। यदि किसी सदस्य ने किसी 
परिमित दायित्व वाली समिति मे १०) रुपये का हिस्सा लिया है 
और उसने हिस्से का पूरा मूल्य चुका दिया है तो उसको किसी 
दशा भे सी अधिक कुछ नहीं देना होगा। ( धारां ४ ) 

इस आशंका को दूर करने के लिये कि कहीं कोई व्यक्ति- 
विशेष, सहकारी समिति पर अपना एकाधिपत्य न जमाले यह 
नियम बना दिया गया है कि परिमित दायित्व वाली समितियों 
मे कोई एक सदस्य अधिक से अधिक, मूल धन के बीस प्रति शत 
के हिस्से, (यदि कोई समिति चाहे तो उपनियम्त बनाकर 
इससे भी कम रक्तम निम्वित कर सकती है ) या एक हजार 
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रुपये के हिस्से ( इनमें जो रक्तम भी कम हो ) खरीद सकता है। 
अम्बई प्रांतीय एक्ट के अनुसार साधारण समितियों के लिये 
यह रकम ३ हज़ार रुपये, तथा ग्रह निर्माण समितियों के लिये 
दस हज़ार रुपये निश्चित की गई है । किन्तु यह पावन्दी केवल 
व्यक्तियों के लिये है, समितियों के लिए कोई भी पाबन्दी नहीं है। 
सदस्य समितियां चाहे जितने भी मूल्य के हिस्से खरीद सकती 
हैं। (धारा पांच ) 

ज्ञिन समितियो के सदस्य केवल व्यक्ति हैं वे तभी रजिस्टर 
की जासकती हैं जब कि नीचे लिखी बातें पूरी हो ( धारा  ):-- 

(अर ) समिति के कम से कम दस सदस्य हों और उनकी 
आयु १८ वर्ष से कम न हो । 

(ब ) यदि समिति साख का काम करना चाहती है तो 
सदस्यों का एक ही गांव, समीपवर्ती गांवो के समूह, अथवा एक 
क़रबे का निवासी होना आवश्यक है। यदि सदस्य एकही स्थान 
के निवासी नहीं है तो उनका एकही जाति, पेशे, अथवा क्रौस का 
होना आवश्यक है। किन्तु रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि 
यदि वह चाहे तो ऐसी समिति को भी रजिस्टर करले जिसमें 
मिन्न भिन्न जातियों के सदस्य हो। 

(क) समिति का ध्येय अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति को 
सहकारिता के द्वारा सुधारना होना चाहिये । 

जिन समितियों के सदस्य अन्य समितियां मीं हैं, और व्यक्ति 
भी हैं, उनके लिये यह शर्तें लागू नहीं है । 
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जिन समितियों से केवल व्यक्ति दी सदस्य हों उसकी रजिस्टरो 
के लिये कम से कम दूस व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर सहित 
रजिस्ट्रार को प्राथना पत्र देना चाहिये। जिन समितियों मे व्यक्ति 
तथा समितियां दोनो हो सदस्य हो उनको रजिस्ट्री के लिये व्यक्ति 
तथा समितियों के अतिनिधियों के हरताक्षर होना आवश्यक है। 
प्राथेनापत्र के साथ हो समिति के उपनियमों को भो भेजना 
चाहिये। ( धारा आठ ) जब रजिस्ट्रार को यह निश्चय हो जाता 
है कि सब कार्य नियमानुसार हुआ है तो चह समिति को रजिस्टर 
कर लेता है, ओर समिति अपना कार्य आरस्म कर सकती है | 
रजिस्ट्रार समिति को एक सर्टिफिकेट देता है जो समिति के 
रजिस्टर होने का प्रसाण होता है । ( घारा ६८ और १० ) यदि 
रजिस्ट्रार किसी कारण वश समिति को रजिस्टर करने से इन्कार 
करता है तो सप्रिति के सदस्य दो मास के अन्दर प्रान्तीय 
सरकार से इस विपय से अपील कर सकते हैं । ( धांरा ६ ) 

समितियों के उपनियम समितियों की अन्दरूनी बातों से 
सम्बन्ध रखते हैं। समिति के सदस्यों से समिति का सम्बन्ध 
तथा अन्य भीतरी बातों को निर्धारित करने के लिये उपतनियम 
बनाये जाते हैं। किन्तु इन उपनियमों से समिति तथा बाहर 
वालो के सम्बन्ध निर्धारित नही होते | मानलो कि समित्ति के 
उपनियमो में उधार पर कोई भी वस्तु बेचने की मनाही हो और 
यदि किसी बाहर वाले को कोई वस्तु साख पर देदी गई हो,तो इस 
नियम के होते हुए भी समिति अपना रुपया वसूल कर सकती है ) 
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जो समितियां कि परिमित दायित्व वाली होंगी उनके नास के 

आगे लिमिटेड लिखा रहेगा ओर रजिस्ट्रार किन्हीं दी समितियों 
को एकही नाम न रखने देगा । 


समिति का सदस्य वही व्यक्ति होगा जो कि या तो रजिस्टर 
किये जाने के समय हस्ताक्षर करने वालो मे से हो, अथवा उप- 
नियमो के द्वारा बनाया गया हो । भारतवष के कुछ प्रांतो मे ऐसी 
समितियां हैं. जिनमें हिस्से होते हैं और कही कही हिस्से नही भी 
होते, केवल प्रवेश फ्रीस होती है । 


सहकारी साख समितियों तथा अन्य प्रकार की समितियों 
मे एक मनुष्य को एक ही बोट होती है। सहकारी समितियों मे 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात में वोट देने का अधिकार नहीं होता। 
जब कि कोई समिति किसी दूसरी समिति की सदस्य होती है तो 
बह अपने किसी प्रतिनिधि को उस समिति के काय में भाग लेने 
के लिये भेजती है । ( धारा १३ ) 


भूतपूव सदस्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष उपरान्त तक सह- 
कारी साख समिति ( अपार॒मित दायित्व ) के ऋण के लिये 
उत्तरदायी होता है । चह केवल उस समय तक के लिये हुए ऋण 
का ही ज़िम्मेदार होता है जब तक कि वह सदस्य था। ( २३ ) 


स्वगीय सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उनके उत्तराधिकारी, एक 
वर्ष तक सतत सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी 
हैं। किन्तु समिति का सम्मिलित बाहरी ऋण (जिसको अपरि- 
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मित दायित्व वाली समितियों के सदस्यों को चुकाना होता हैं ) 
सृत सदस्य की सस्पत्ति, अथवा उसके उत्तराधिकारियों से उसी 
दशा में वसूल किया जासकता है, जब कि साधारण रूप से अदा- 
लत में मुकदमा चलाकर डिगरी करवाई जावे । किन्तु चर्मा तथा 
चम्बई के प्रान्तीय एक्टों के अनुसार समिति का लिक्टीडेटर मृत 
सदस्य की रियासत से समिति के सम्मिलित ऋण का वह भाग 
कि जो सदस्य को देना है वसूल करसकता है | ( धारा २४ ) 

समितियो के हिस्से स्वन्त्रता पूवषक चेचे नहीं जासकते । 
समिति के हिस्सों के वेचने के विपय में कुछ प्रतिवन्ध एक्ट ने 
ज्गाये हैं, और कुछ समितियां ( उपनियम चनाकर ) लगाती है । 
( घारा १७ ) 

परिमित उत्तरदायित्व वाली समितियों से यह नियम है कि 
कोई भी बाहरी मनुष्य हिस्से उतने द्वी मूल्य के खरीद सकता है 
जितने मूल्य से अधिक के हिस्से खरीदने का किसी को अधिकार 
नहीं है। मानलो कि नियमानुसार कोई भी मनुष्य १०० रुपये से 
अविक के हिस्से नही लेसकता, तो कोई भी वाहरी मनुष्य सदस्यों 
से १०० रुपये से अधिक के हिस्से नही खरीद सकेगा। 

अपरिमसित दायित्व वाली समितियों का कोई सदस्य तब तक 
अपना हिस्सा दूसरे को नहीं देसकता जब तक उसको हिस्सा 
लिये हुये एक वर्ष न होगया हो | फिर भी उसे हिस्सा समिति 
को, अथवा समिति के किसी सदस्य को हो देना होगा । किसी 
वाहरी आदमी को वह हिस्सा नही बेच सकता । ( घारा १४ ) 
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रजिस्टर्ड समितियों को अपना आय व्यय रजिस्ट्रार द्वारा 
निश्चित किये हुये ढंगे पर रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनो- 
नीत किया हुआ आय--व्यय निरीक्षक आय- व्यय निरीक्षण 
करता है । ( धारा १७ ) 


सहकारी समितियों को निम्न लिखित विशेष सुविधायें प्राप्त हैं:- 
सहकारी समितियों को अपना रुपया वसूल करने की कुछ सुवि- 
धायें प्रदान की गई हैं। यद्‌ समिति ने किसो वर्तमान सदस्य 
अथया भूतपूर्व सदस्य का बीज अथवा खाद उधार दिया है, 
अथवा बीज और खांद मोल लेने के लिये रुपया उधार दिया 
है, तो समिति को उस रुपये अथवा खाद और बीज के द्वारा 
उत्पन्न की हुई फसल से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम 
अधिकार होगा । यदि वह सदस्य और किसी का भी 
क़जोंदार है, तो वह लेनदार उस फसल को,जो कि समिति के बीज 
यथा खाद से पैदा की गई है कुक्त नहीं करवा सकता । इसी प्रकार 
यदि समिति ने सदस्यों को बेल, चारा, खेती बारी तथा उद्योग 
धन्धो में काम आने वाले यंत्र, ओर उद्योग-घघों के लिये कच्चा 
मात्र उधार दिया है, अथवा इन वस्तुओ को खरीदने के लिये 
रुपया उधार दिया है, तो उन वस्तुओ पर,तथा उस कच्चे माल के 
द्वारा तैयार किये हुये पक्के माल पर, समिति का अथम अधिकार 
दोगा । किन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मुकदमे में यह रूलिंग दे 
दी कि जब तक कि समिति अदालत से डिगरी न कराले तब तक 
वह और लेनदारो को डिगरी कराने से नहीं रोक सकती । इस 
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भू 


यह अनुभव होने लगा है कि एक्ट में इस आशय का सुधार होना 
चाहिये, वम्वई प्रान्तीय एक्ट में इस आशय का संशोधन कर 
दिया गया है। बम्वई प्रान्द मे समिति का केवल ऊपर लिखी 
वस्तुओं के लिये,दिये हुए ऋण पर ही प्रथम अधिकार नही होता, 
बरन सब प्रकार की चीजो के लिये दिये हुए ऋण पर अधिकार 
होता है । किन्तु यह प्रथम अधिकार सरकारी मालगुजारी, 
जमीदार की लगान, तथा किसी ऐसे लेनदार के अधिकार को नष्ट 
नही करता जिसने यह न जानते हुए कि इस वस्तु पर समिति का 
अधिकार है उसको खरीद लिया हो । ( घारया १६ ) 


समिति के सदस्य का हिस्सा कोई भी लेनदार अपने ऋण के 
लिये कुक्त नही करवा सकता । किसी भी वर्तमान अथवा भूतपूर्व 
सदस्य के जमा किये हुए रुपये तथा उसके लाभ के हिस्से को ऋण 
के बदले मे ले लेने का समिति को अधिकार है | बाहरी लेनदार 
कुर्की कराकर इस रुपये को नहीं लेसकता। (धारा २०-२१ )। 


किसी सदस्य के मरते पर अपरिमित दायित्व वाली समिति 
को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो मत सदस्य के वारिस 
को हिस्सा दे दे अथवा उसका मूल्य चुका दे। किन्तु परिमित 
दायित्व वाली समित्ति को मस्त सदस्य के उत्तराधिकारी को 
अवश्य ही हिष्सा देना होगा । ( घारा २२ )। 


सहकारी समिति के लाभ पर इनकमटैक्स तथा सुपर-टेक्स 


रझलिंग के कारण सहकारिता आन्दोलन मे कार्य करने वालो को 
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नहीं लिया जाता, और न सदस्यों के लाभ पर टेक्स लिया 
'जाता है। 

सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को द्वी कर्ज दे सकती 
है, किन्तु रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर समिति दूसरी समितियों को 
भी कर्ज दे सकती है। विना रजिस्ट्रार की आज्ञा के अपरिमित 
दायित्व वाली समिति चल जायदाद (7079७७,०]७ 7070५) 
की जमानत पर कर्ज नहीं दे सकती ( धारा २६ )। 

सहकारी समितियां अपने उपनियसों के द्वारा निश्चित रक्तम 
से अधिक ऋण और डिपाजिट नहीं ले सकती | इसी कारण 
प्रत्येक समिति श्रति वर्ष अपनी साख निर्धारित करती है । 

' सहकारी साख समितियां उन व्यक्तियों का रुपया डिपाजिट कर 

सकती हैं जो सदस्य नहीं हैं। ( घारा ३० )। 

समिति निम्न लिखित ख्ानों में अपना धन जमा कर सकती 
है, अथवा लगा सकती है । 

(१) सरकारी सेविंगस वेंक । (२) दस्टी सिक्‍योरिटी । 
(३) किसी अन्य सहकारी समिति के हिस्सो में। (४) किसी 
भी ब्रेंक में जिसमे रुपया जमां करने की अनुमति रजिस्ट्रार ने दे 
दी हो । ( घारा ३२ )। 

साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका जमा किया 
कोप बांटा नहीं जां सकता, केवल निम्न लिखित दशाओं में वह 
बाँदा जा सकता है । 
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परिमित दायित्व वाली समितियों मे एक चौथियाई लाभ 
रक्षित कोष (7०8०7ए७ 0०० ) में जमा करने के उपरान्त 
सदस्यों मे बांदा जा सकता है । किन्तु इसके लिये भी रजिस्ट्रार 
की अनुमति लेनी पड़ती है। यह श्रतिबंध इस कारण लगाया 
गया है कि कही सदस्यो का उद्देश्य केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त 
करना दी न दो जाने । 

अपरिमित दायित्व वाली समितियों में लाभ प्रान्तीय सरकार 
की आज्ञा से ही बांदा जा सकता है। प्रान्तीय सरकार साधारण“ 
आज्ञा ( जनरल परमिशन ) भी दे सकती है। प्रत्येक प्रान्त ने 
यह्‌ नियस बना दिया है कि प्रत्येक समिति जिसके व्यापार में 
लाभ होता है लाभ का कुछ अंश रक्षित कोष मे रक्खेगी। रक्षित 
कोष समिति के भंग होजाने पर भी सदस्यों में बांदा नहीं 
जा सकता। 

रक्षित कोष या तो समिति के व्यापार मे लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है अथवा रजिस्ट्रार की आज्ञा से और 
कहीं जमा कर दिया जाता है। समिति के भंग दो जाने पर समिति 
के ऋण को चुका कर जो रुपया बचे, उसका उपयोग समिति के, 
निर्णय के अनुसार होगा । यदि समिति इसका निर्णय नकर सके 
तो रजिस्ट्रार जिस प्रकार उस घन का उपयोग करना चाहे कर 
सकता है । कुछ प्रान्तों मे यह नियम है कि यदि समिति किसों- 
अन्य सहकारी संस्था की सदस्य हो तो रक्षित कोष का बचा हुआ 
रुपया उसको दे दिया जावे । 
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ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक समिति चौथियाई लाभ रक्षित कोप 
में रखने के उपरान्त लाभ का १० ग्रति शत दान तथा सा्बेजनिक 
कार्यों पर' व्यय कर सकती है । वे काय्य निम्न लिखित हो सकते 
हैं;-... नि्धनों को सहायता, सार्वजनिक शिक्षा, गाँवों तथा उन 
स्थानों में जहां समितियां हैं। ओऔपधि मुफ्त बटवाने का प्रवंध, 
तथा अन्य सा्वेजनिक हित के कार्य | कोरी धार्मिक पूजा अथवा 
धार्मिक शिक्षा पर वह रुपया व्यय नहीं किया जा सकता | 
(घारा ३४ ) । 

यदि उस जिले का ज़िलाधीश जिसमें कि समिति हो जांच के 
लिये प्रार्थना करे, यदि समिति की पंचायत प्रार्थनापत्र भेजकर 
जांच करवाना चाहे, अथवा समिति के एक तिद्दाई सदस्य जांच 
करवाना चाहे, तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी आधीनस्थ 
कर्मचारी से अवश्य जांच करवानी होगी । चैसे रजिस्ट्रार 'को 
अधिकार है कि वह जब चाहे समिति की जाँच कर सकता है । 
(धारा ३४ ) | 

समिति के किसी भी लेनदार को यह अधिकार है. कि वह 
समिति के द्विसाब का, रजिस्ट्रार, अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी 
कर्मचारी से निरीक्षण करवावे । किन्तु लेनदार को जांच करने 
का व्यय देना होगा और उतना रुपया उसको पहिले जमा करना 
पड़ेगा । ( धारा ३६ ) 

रजिस्ट्रार निम्न लिखित दशाओं में किसी भी समिति को 
भंग कर सकता है | 


सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश प्र 


(१) यदि किसी लेनदार की ग्राथेना पर रजिस्ट्रार ने जांच 
करवाई हो और उससे यह प्रतीत हो कि समिति को भंग कर 
देना चाहिये, तो बह भंग कर सकता है। 


(२) यदि समिति के तीन चौथियाई सदस्य समिति को भंग 
करदेने की प्रार्थना करें तो समिति भंग होजाती है । भंग करने 
की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी सदस्य प्रान्तीय सरकार से प्रार्थना 
कर सकता है। किन्तु भंग होने के दो मास के उपरान्त अपील 
नहीं सुनी जाती । ( धारा ३६ )। 


, (३) यदि समिति के सदस्यो की संख्या १० से कम होजावे 
तो समिति खतः दी भंग होजाती है। ( धारा ४० ) 


समिति के भंग होजाने के उपरांत वे सब सुविधायें जो कि 
समिति को प्रदान को गई हैं नहीं रहती । जब समिति भंग हो 
जाती है तत्र रजिस्ट्रार एक लिक्टोडेटर नियुक्त करता है जो 
उसका शेष कार्य करता है। लिक्टीडेटर का यह कर्तव्य होता है 
कि वह समिति की सम्पत्ति तथा देनी ( [॥809]65 )का 
हिसाब बनावे, जिन लोगों पर समिति का रुपया बाक़्तो है 
उनसे वसूल करे, जिनकी समिति ऋणी है उनका ऋण चुकावे, 
तथा सदस्यों के दायित्व को निश्चय करे, और उनसे रुपया चसूल 
करे। ( घारा ४७१ और ४२ ) | 


इंडिया एक्ट ने आन्तीय सरकारों को यह अधिकार देदिया है 
कि वे सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों के कगड़ों को निबटाने 
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के लिये कुछ नियम बनादें। सभी प्रांतो ने इस आशय के नियम 
बना लिये हैं । सहकारी समितियों के लिये यह नियम अत्यन्त 
आवश्यक हैं। सहकारी समितियों का उद्देश्य निर्धेन मनुष्यों की 
आर्थिक अवस्था का सुधार करना है, उनमे खावलम्बन का भाव 
जांग्रुत करना, तथा उन्हे मितव्ययिता का पाठ पढ़ाना है। यह 
उद्देश्य तब॑ तक कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि यह लोग 
मुक्कद्मेबाज़ी में व्यय करते रहेगे । रजिस्ट्रार निम्नलिखित 
मंगड़ों का निबटारा कर सकता है । 


(१) जिससे समिति के व्यापार का सम्बन्ध है । 


(२) जिसमें सदस्यों का आपस में किसी बात पर भगड़ा दो 
भूतपूर्व सदस्यों में कोई झगड़ा हो, अथवा समिति के पंचों 
में कोई झगड़ा हो । यदि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य,ह्वोने बाले सदस्य 
पंचायत तथा समिति के कमचारियों के अतिरिक्त और किन्हीं में 
झगड़ा हो, तो रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त मनुष्य 
तय नहीं कर सकते | उसके लिये साधारण अदालतो में 
जाना होगा । 


रजिस्ट्रार या तो स्वयं इन झूगड़ों को तय कर सकता है 
अथवा एक पंच या तीन पंच नियुक्ति कर सकता है. जो झगड़ा 
तय कर दे। 


प्रत्येक पेशी के लिये बादियों को उचित नोटिस दिया जाता 
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है । रजिस्ट्रार अथवा पंचो को शपथ लेने, तथा वादियो और 
गवाहो को उपस्थिति होने के लिये आज्ञा देने का, तथा काग़जों 
को मंगवाने का अधिकार है। यदि एक वादी उपस्थिति नहीं होता 
तो उसकी अनुपश्थिति से फैसला किया जा सकता है। गवाही 
के लिये गवाह के उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध फारयवाही 
की जा सकती है। रजिस्ट्रार तथा पंच ऐवीडेन्स ऐक्ट के नियमों 
को मानने के लिये वाध्य नहीं हैं । 


यद्यपि रजिस्ट्रार तथा पंचों पर कानूनी बंधन लागू नहीं हैं 
फिर भी उनको यह अयत्न करना चाहिये कि वे दोनो वादियो 
एक को दूसरे के सामने भसल्नी भांति सुनें । प्राइवेट 
रूप से जो कुछ भी मंगड़े के विषय से ज्ञात हुआ हो उसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये। रजिस्ट्रार को तथा पंचों को यह भी 
अधिकार है कि केचल कानून को ही न देखें वरन्‌ वस्तु परिस्थिति 
को सी देखें। फ्रीसला लिखित होना चाहिये उस पर स्टेम्प नहीं 
होता | बकीलो का इन सुक्रदसों से आज्ञा मिलने पर ही आता 
हो सकता है। बम्बई में वकील इन मुक़दमो में किसी दशा में 
भी नहीं आ सकते | 


यदि रजिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो उसके फैसले 
के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार से अपीज्ष की जा सकती है किन्तु 
रजिस्ट्रार के फ़ैसले के बिरुद्ध अपील नहीं होती। बम्बई में 
रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध अपील आान्तीय सरकार से हो 
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सकती है। रजिस्ट्रार के फैसले ठीक उसी तरह लागू होते हैं जिस 
तरद कि अदालत के | ( धारा ४३ उपधारा यत् ) 


रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध केवल दो अवखांओ मे प्रान्तीय 
सरकार से अपील की जा सकती है। (१) जब रजिस्ट्रार किसी 
समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे। (२) जब रजिस्ट्रार 
किसी समिति को भंग करदे | आज्ञा से दो महीने तक अपील 
हो सकती है। 


$ र्च्छि 
पांचवा परिचछद्‌ 
कृषि सहकारी साख समितियां 


१६०४ में जब सहकारिता आन्दोलन का श्रो गणेश किया 
गया तो केवल यह लक्ष्य था कि ग्रामीण ,जनता की सम्मिलित 
साख का उपयोग करके ग्रामीण जनता के लिये साख की समस्या 
हल करदी जाबे । अन्य धंधों की भांति खेती बारी मे भी पूंजी 
उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय क्पक की निर्धनता, 
उसका अशिक्षित होना, तथा महाजन का सयंकर ऋण उसको 
महाजन का क्रीत दास बना देता है। इसी कारण भारत सरकार 
ने सहकारी साख समितियों की स्थापना करवाई । 


सहकारी कृपि साख समिति के सदस्य वे ही हो सकते हैं, जो 
खेदी-बारी मे लगे हों तथा एक ही गांव अथवा समीपवर्ती गांवों 
में रहते हो । प्रत्येक गांव का निवासी एक दूसरे को आर्थिक 
स्थिति से भत्नी भांति परिचित होता है तथा एक दूसरे के चरित्र 
के विषय में भी जानकारी रखता है । रेफीसन सहकारी साख 
समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं इस कारण यह 
नितान्त आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के चरित्र तथा आर्थिक 
खिति से भलो भांति परिचित हों । यदि सदस्य एक दूसरे 
के चरित्र तथा आर्थिक स्थिति को भल्री भांति न जानते हों तथा 
एक दूसरे मे विश्वास न करते हों तो वे अपरिमित दायित्व कभी 
खीकार व करेंगे । अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त अनुसार 
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प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को सामूद्दिक तथा व्यक्तिगत रूप 
से चुकाने के लिये वाध्य है| 
यही कारण है कि कोई नवीन सदस्य तभो समिति 
में लिया जा सकता है जब कि और सब सदस्य उसको सदस्य 
बनाने के पक्ष में हों। सहकारी साख समिति का सिद्धान्त यह है 
कि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के कार्यों का उत्तरदायी बन जाता 
है, इस कारण सब सम्सिति से ही किसी नवीन सदस्य को चुना 
जाता है। अधिकतर एक गांव मे एक ही साख समिति स्थापित 
की जाती है, किन्तु यदि गांव बहुत बड़ा हो जिसके कारण 
एक समिति सब वर्गों के लिये उपयोगी न हो सके तो एक 
से अधिक समितियां भी स्थापित की जा सकती हैं। भिन्न मिन्न 
लातियो, तथा भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों को पृथक समितियां 
स्थापित की जा सकती हैं । किन्तु सहकारिता आन्दोलन में 
कार्य करने वाले सरकारी तथा ग़ैर सरकारी कार्यकर्ता इस प्रकार 
की समितियों को प्रोत्साहन नहीं देते | सैन्ट्ल वेंकिंग इनकायरी 
कमेटी की सम्मति में किसी विशेष ज्ञाति, पेशे, तथा धर्मा- 
बलम्बियों की साख समितियां स्थापित करना उचित नहीं है। 
गांव मे जितने भी मनुष्य हों उन सब की एक ही समिति होना 
आवश्यक है। ऐसी साख समिति गांव के अत्येक मनुष्य को एक 
आर्थिक सूत्र में बांध कर उनमें प्रेम-भाव उत्पन्न करती है । 
समिति का अवंध करने का अधिकार साधारण सभा तथा 
प्रबंध कारिणी सभा अर्थात पंचायत को होता है। साधारण-सभा 
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सब महत्व पूर्ण प्रश्नो पर अपना स्पष्ट मत दे देती है और पंचायत 

साधारण सभा की आज्ञाओं का पालन करती है । वस्तुतः 
साधारण सभा केवल नीति निर्धारित करती है, ओर पंचायत 
सारा कार्य करती है। 


प्रबंध कारिणी समिति निम्न लिखित कार्य करती है :-- 


(१) बह सदस्यों को हिस्से देती है तथा उनको समिति का 
सदस्य बनाती है! 


(२) आम से डिपाजिट लेनेका प्रयत्न करतो है, तथा सेन्ट्ल 
बेक से ऋण लेने का अवन्ध करती है । पंचायत का सबसे महत्व 
पूर्ण कार्य यह है कि वह सदस्यों तथा अन्य ग्राम निवासियों को 
समिति मे रुपया जमा कमा करने के लिये प्रोत्साहित करतो है । 

(३) जब कभी आवश्यकता हो तो साधारण सभा का 
आयोजन करती है । 


(४ ) पंचायत यह भी निश्चय करती है कि किन सद्स्यो को 
कितने समय के लिए उधार दिया जावे । साथ ही पंचायत 
उस अवधि के अन्त मे ऋण के रुपये को वसूल करती है । 


(४) पंचायत समिति के आय व्यय का द्विसाव रखती है। 


(६) समिति सम्बन्धी कार्यों में रजिस्टार से लिखा पढ़ी 
करती है| 


(७) जो सदस्य कि सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं 
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को खरीदना चाहते हैं तथा खेत की पैदावार को पेचना चाहते हैं 
उनके लिये दल्लाल का काम करती है । 


सदस्यों मे मितव्ययिता का प्रचार करती है तथा उन्हें अपनी 
बचत को जमा करने के लिये उत्साहित करती है । 


पंचायत, सरपंच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
समिति के सारे काये की देख भाल रखता है तथा मन्त्री समिति 
का हिसाव रखता है | 


समिति प्रवेश फोस, हिस्सों का मूल्य, डिपाजिठ, तथा ऋण 
के द्वारा कार्यशील पँजी उगाहती है। समिति का रक्षित कोप भी 
समिति की कायशील पेजी को चढ़ता है । प्रवेश फीस नास मात्र 
की दोती है और प्रारम्भिक व्यय के लिये लीजाती है, जो समिति 
की स्थापना करते समय करना पढ़ता है | कुछ भान्तों में 
सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं. और कुछ प्रांतों में हिस्से नहीं 
होते । पंजाब, संयुक्त श्रांत, और बर्सा के अधिकतर भाग में, तथा 
मद्रास में, समितियां हिस्से वाली होती हैं। अन्य ग्रांतों में हिस्से 
तथा गैर हिस्से वाली समितियां दोनों ही दृष्टिगोचर होती है। 


भारतवर्ष सें सहकारी साख समितियां हिस्से बाली होनी 
धाहिये अथवा शोर हिस्से घाली यह विचारणीय विपय है । कुछ 
विद्वानों का मत है. कि समितियां हिस्से वालों होनी चाहिये 
क्योंकि हिस्सों को बेचकर थीड़ी कायशील पजी इकट्ठी करती 
जादी है। समिति अपनी पूंजी सदस्यों को ऋण खरूप देकर 
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उस पर लाभ उठाती है और अप्रत्यक्ष रूप से रक्तित को७ 
की चृद्धि होतों है। सदस्य समिति के कार्यों में विशेष चाढ 
से भाग लेने लगते हैं क्योंकि वे उसे अपनी वस्तु सममते हैं । 
यह सब ठोक है, किन्तु भारतवर्ष में गांवो में रहने वाले इतने निर्धन 
हैं कि वे किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते. 
ऐसी अवस्था में यदि हिस्से वाली समितियां स्थापित की जावेंगी 
तो वे इंमानदार तथा परिश्रमी किसान जो कि निर्धन हैं सदस्य न 
बन सकेंगे | लेखक के विचार से ग़रेर हिस्से वाली समितियां ही 
उपयुक्त होंगी । यदि सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों की 
भी भांति शिक्षा दीजावे तो वे समिति के कार्य में अधिक भाग 
लेने लगेंगे और उत्त मे मितव्ययिता के भाव जागृत हो सकेंगे । 
सदस्यों को सदस्य वनाते समय यह भी बतलाना चाहिये कि सार 
समिति केवल ऋण देने के ही लिये नहीं है, सदस्यो को उसमें 
रुपया भी जसा करना चाहिये । 

साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रक्तम से अधिक 
के हिस्से नहीं खरीद सकता ! अत्येक सदस्य को केवल एक वोट 
देने का अधिकार होता है। प्रवेश फीस तथा हिस्सों के मूल्य से 
समिति के पास नाम मात्र को पूँजी इकट्ठी होती है इस कारण 
समितियां अधिकतर ऋण और डिपाजिट के द्वारा अपना काम 
चलाया करती हैं| जितनी ही अधिक कोई समिति डिपाज़िट 
आकर्षित करे उतनी ही उसकी सफलता समझी जानी चाहिये क्‍्यों- 
कि डिपांजिद तभो अधिक जमा होंगीं जब कि जनता को समिति 
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का भरोसा होगा, और उसकी आर्थिक स्थात में विश्वास होगा । 
साख समितियों का आदर्श यह होना चाहिये कि वे अपनी आव 
श्यकता के लिये पजो का खय ही प्रबन्ध करें। जब तक कि साख 
समितियां डिपाज़िट आकर्षित करके अपनो आवश्यकता के अनु 
सार पूँजी जमा नहीं कर सकती तब तक उन को निबेल दी 
सममभना चाहिये | जसा करने से ग्रामीण जनता तथा सदस्यों में 
मिततव्ययिता का भाव जागृत होता है। भारतवर्ष में अभी त्तक बंबई 
पान्त को छोड़ और किसी प्रांत में समितियों ने डिपाजिट आक- 
पिंत नहीं कर पाई हैं । साख समितियां ग़ेर सदस्यों से भी डिपा- 
जिद लेती हैं, किन्तु सैन्ट्ल बेकिंग इनकायरी कमेटी का यह मत 
है कि सहकारी साख समितियों को अधिक सूद देकर डिपाजिट 
आकर्षित न करना चाहिये | क्योकि यदि समितियां डिपाजिठ पर 
अधिक सूद देंगी तो सूद की दर गांवों मे न घठ सकेगी जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक कि सेन्दूल बेंक सुसंगठित 
न हो तब तक वे साख समितियों की पूंजी के सन्तुलन केन्द्र नहीं 
बन सकते । और जब तक कि सैन्ट्ल बेंक समितियों की आब- 
श्यकता से अधिक पूँजी का उचित उपयोग करने के योग्य न हो 
जावें, तथा आवश्यकता पड़ने पर समितियों को शीघ्र दी पूँजी 
देने की योग्यता प्राप्त न करलें, तब तक ग्रेर सदस्यों से डिपाजिट 
लेना जोखिम का काम है | क्योंकि तनिक भी सन्देह हो जाने पर 
ग्रेर सदस्य अपना रुपया लेने को दौड़ पड़े गे। 


समिति के पंचो को कोई वेतन नहीं दिया जाता केवल मंत्री को 
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हो तो अच्छा है क्योकि वह सदस्यों से भली भांति परिचित 
होगा परन्तु गांव के पटवारी को किसी भी अवस्था में मन्त्री न 
बनाना चाहिये, क्योकि पटवारी का गांव में बहुत प्रभाव होता ए 
इस कारण सम्भव है कि वह पंचायत के अनुशासन मे न रहे 
ओर सदस्य उससे दबते रहे। यदि गांवकी समितिमे कोई शिक्षिद 
सदस्य दो तो उसको मन्त्री बनाया जाना चाहिये परन्तु यदि कोई 
सदस्य न मिले तो गांव के शिक्षक को मनन्‍्त्री बनाना चाहिये | 

यह तो पूर्व ही कद्दा जा चुका है कि सहकारी साख समितियों 
की स्थापना लाभ की दृष्टि से नहीं को जाती, इसी कारण अप- 
रिमित उत्तर दायित्व चाली समितियों में तो ज्ञाभ बांटा ही नहीं 
जाता, और यदि बांटा भी जाताहै तो प्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
लेकर । परिमित दायित्व वाली समितियां लाभ बांट तो सकती हें 
परन्तु उनको भी यथेष्ट धन रक्षित कोप मे जमा करना पड़ता है । 

सहकारी साख समितियो का प्रत्रंधघ व्यय बहुत कम होने के 
कारण तथा लाभ न बांदने के कारण रक्षित कोप यथेष्ट जमा दो 
जाता है। अत्येक साख समिति के लिये रक्षित कोप अत्यन्त 
आवश्यक है | जब तक कि समिति के पाप्त यथेष्ट कोष 
न हो जावे तब तक कह सबतल नहीं बच सकती। रक्तित कोष 
किसी भी अवस्था मे बांदा नही जासकता; उसका उपयोग समिति 
के कार्य में हानि होने पर उसे पूरा करने मे होता है, यदि किसी 
देनदार से रुपया वसूल नही हुआ अथवा किसी वस्तु के बेचने 
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मैं हानि हो गई तो रक्षित कोष से उसको पूरा किया जाता है। 
ग्रदि समिति भंग हो जावे तो भी या तो रक्षित कोप किसी अन्य 
सहकारी समिति को दे दिया जावेगा, या रजिस्ट्रार की अनुमति 
से किसी सावजनिक काये में व्यय कर दिया जावेगा। साधारण- 
तया परिमित दायित्व वाली समितियां अपने रक्षित कोष को 
अपने व्यापार मे न लगाकर बाहर किसी बेक मे रखती हैं किन्तु 
पैसा वे ही समितियां करती हैं जो कि गैर सदस्यों का रुपया भो 
जमा करती हैं | किन्तु अपरिमित दायित्व वाली समितियां रक्षित 
कोष के धन को अपने निजी कार्य मे लगाती है; बाहर जमा नहीं 
करती | 
यह तो पूरब हो कद्दा जाचुका है कि ऋषि साख सहकारी 
समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं और नगर साख 
घम्तितियां, तथा जिन समितियों के अधिकतर सदस्य किमांन नहीं 
दीते वे चाहे परिमित चाहे अपरिमित दायित्व स्वीकार कर सकती 
हैँ । किन्तु जिन सहकारी समितियों की सदस्य अन्य समितियां 
हों उनका दायित्व परिमित ही होगा । ऐसी समितियां आन्तीय 
सरकार से आज्ञा लेकर ही अपरिमित दायित्व वाली बन सकती 
हैं। भारतवर्ष में सब सैन्टूल बैंक, बेंकिंग यूनियन, तथा अधिक- 
पर नगर सहकारी, तथा वैसी साख समितियां जिनमें, अधिकतर 
किसान सदस्य नहीं होते, परिमित दायित्व वाली होती हैं, तथा 
किसानों की साख समितियां अपरिसित दायित्व वाली होती हैं । 


यदि किसी समिति को हानि होजाबे तो सर्व॑ प्रथम उस 
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सदस्य से रुपया वसूल किया जावेगा जिसने कि ऋण लिया है। 
यदि उससे वसूल न हुआ तो जमानत देने वाले से चसूल किया 
जावेगा । यदि उससे भी वसूल न हुआ तो रक्षित कोप से द्वानि 
भरदी जावेगी। यदि उससे भो हानि पूरी न हुईं तो समिति की 
पूँजी का उपयाग किया जावेगा, यदि समिति की पूँजी देकर भी 
हानि पूरी न होसके तो समिति के सदस्यों को समिति के देनदारों 
को रुपया चुकाना होगा। प्रत्येक सदस्य को कितना रुपया देना 
होगा,लिक्टीडेटर इसका हिसाव लगाकर उनसे उतना रुपया वसूल 
कर लेगा। ज्यवह्ारिक दृष्टि से अपरिमित दायित्व का यही अथ 
निकलता है, किन्तु सिद्धांतरूप से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से 
सारे ऋण को चुकाने को बाध्य है। किन्तु यह उसी दशा में हो 
सकता है कि जब और सदस्यों से रुपया वसूल न होसके । 

साधारण सभा अपनी मीदिंग में समिति की साख निर्धारित 
करती है उससे अधिक पंचायत ऋण नहीं ले सकती | 

समिति की साख को निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक 
है कि समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाव लगाया जाबे | 
भारतवष के भिन्न भिन्न प्रान्तों सें समिति के सब सदस्यों की 
सम्पत्ति की एक चौथियाई से आधी तक साख निर्धारित की 
जाती है। समिति एक हैसियत रजिस्टर रखती है जिसमें प्रत्येक 
सदस्य की हैसियत का लेखा रहता है। हैसियत रजिस्टर का प्रति 
बषे संशोधन होता है ओर प्रत्येक सदस्य की द्देसियत का यथार्थ 
लेखा रखने का प्रयत्व किया जाता है | 


ध्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


लय नननपन नम त्मनमर न ना मनल_ 


कि 


ज्ज्ज्ज््स्स््ख््््धिप््प््य्पम्ममप्प्पपप्स्िििपत 

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक 
सदस्य अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी 
अवस्था में भी सदस्य की सम्पत्ति का ४० प्रति शत से अधिक उधार 
नहीं दिया जासकता । रुपया उधार देते समय पंचायत क्जा लेने 
का उद्दे श्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान क्षगा 
कर ही क़र्जा देना निश्चय करतीहै। 


सहकारिता आन्दोलन का सिद्धांत है कि ऋण अनुत्पादक 
कार्यों के लिये अथवा व्यर्थ-कार्यों के लिये न दिया जावे । किन्तु 
सारतवर्ष में सहकारी साख समितियां विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य 
सामाजिक कार्यों के लिये भी उधार देती हैं, पंचायत का यह सुख्य 
कतेव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य क़ज्य किस 
कार्य के लिये लेरहा है। साथ द्वी पंचायत को इस बात का 
भी पता लगाना चाहिये कि सदस्य ने उसी ,कार्य में घन व्यय 
किया है कि जिसके लिये कर्ज दिया गया था, अथवा किसी अन्य 
कार्य में । यदि सदस्य ने किसी काम में रुपया लगाया है तो पंचा- 
यत को रुपया वापिस ले लेना चाहिये । 


सहकारी साख समिति के सदस्यों को एक दूसरे पर दृष्टि 
रखनी चाहिये कि वे धन का दुरुपयोग तो नहीं करते, समय पर 
कर्ज चुकाते हैं, अथवा किश्तों को टालने का प्रयत्न करते हैं । 


पंचायत ऋण देते समय द्वी सदस्य की स्थिति को दृष्टि में 
रखते हुए किश्तें बांध देती है क्‍यों कि सदस्यों को किश्तों के 


कृषि सहकारी साख समितियां ध्ध्‌ 
द्वारा ऋण चुकाने में सुचिधा होती है। पंचायत का यह मुख्य 
करतेव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किश्तें चुकाता है। 
किन्तु किसी अनिवार्य कारण वश यदि वह किश्त न चुका सके 
(जैसे फसल नष्ट हो जाना) तो किश्त की मियाद्‌ बढ़ा देना चाहिये 
अर सदस्य पर द्वाव नहीं डालना चाहिये । 


अधिकतर नीचे लिखे कार्यों के लिये समितियां ऋण 
देती हैं । 


(१) खेती-बारी के लिये,मालगुज़ारी तथा लगान देने के लिये । 
(२) भूमि का सुधार करने के लिये | 

(३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये । 

(४) ग्रहस्थी के कार्यों के लिये । 

(४) व्यापार के लिये। 

(६) भूमि खरीदने के लिये । 


जो आंकड़े सहकारी विभाग से हम कछो प्राप्त होते हैं. उन से 

यह कहना अत्यन्त कठिन है कि किन कार्यों के लिये कितना 

रुपया लिया जाता है । सदस्य प्रार्थना पत्र में तो खेती 

बारी के लिये रुपया लेने की बात लिखता है ओर उस रुपये को 

>वज्यय करता है किसी सामाजिक काये पर । समितियों ने अभी 
तक इस ओर विशेष ध्यान ही नहीं दिया।|हि । 


समय की दृष्टि से दो प्रकार के ऋण होते हैं, अर्थात्‌ थोड़े 
समय के लिये तथा अधिक समय के लिये | थोड़े समय के लिये 
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५० बिक 4; 


जो ऋण लिया जाता है, उसका उपयोग खेती-बारी के धंधे में 
( अर्थात्‌ बीज, खाद, बेल, हल आदि वस्तुओं के खरीदने में ) 
तथा अन्य आवश्यक ख़र्चों में होता है । अधिक समय के लिये 
लिया हुआ ऋण, भूमि खरीदने मूल्यवान यन्त्र लेने, तथा 
पुराना कर्जा चुकाने के काम आता है। आन्तीय बेंकिंग इस- 
कायरी कमेटियों की यह सम्मति है कि कृषि सहकारी साख 
समितियां अपने सदस्यों को तीन वर्षों से अधिक ऋण नहीं दे 
सकतीं । लम्बे समय के लिये ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि 
बंधक बैंक ही कर सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने 
वालों की भी यही धारणा है कि सहकारी कृषि साख समितियां 
अधिक समय के लिये ऋण देने का कार्य नहीं कर सकतीं । 


सहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह्‌ 
अत्यन्त आवश्यक है कि सदृत्य सहकारिता के सिद्धान्तों को 
सममे' । अस्तु समिति का संगठन करते समय उन्हें सहकारिता 
के सिद्धान्तों की शिक्षा देनी चाहिये। भारतवर्ष में अभी तक 
ग्रामीण सदस्य यह समझता है कि सहकारी साख समितियां 
सरकार द्वारा खोले हुये बेंक हैं जो हम लोगो को ऋण देते हैं। वे 
कभी स्वप्न मे भी यह नहीं सोचते कि यह हमारी ही समिति है 
और हम अपरमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर पूँजी पा सकते- 
हैं। जव तक खावलंबन का यद्‌ भाव सदस्यों में जाग्रत नहीं होता 
तब तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं ही सकता | इस॑ कमी 
के ही कारण साख आन्दोलन अभी तक सफल नहीं हो सका | 
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समितियों का आय व्यय निरीक्षण रजिस्ट्रार की अधीनता 
मे होता है। रजिस्ट्रार या तो सहकारी विभाग के आय-व्यय 
निरीक्षको से जांच कराता है और यदि आय-व्यय निरीक्षक का 
कार्य किसी ग्रैर-सरकारी संस्था को दे दिया गया हो तो रजिस्ट्रार 
उस संस्था के आडिटरों को लायसेंस देता है तभी वह आय 
व्यय निरीक्षण का कार्य कर सकते हैं। 


आडिटर समिति के आय व्यय की जांच दो करता ही है 
साथ ही वह इस बात की भी जांच करता है कि कितना रुपया 
सदस्यो पर उधार है जिसके चुकाने की अवधि समाप्त होगई 
किन्तु चुकाया नही गया। इसके अतिरिक्त वह समिति की लेनो 
देनी का भी हिसाब देखता है। आय व्यय निरीक्षक का कर्तंज्य 
फेवल आय-व्यय देखना ही नही है किन्तु उसको यद्द भो देखना 
चाहिये कि समित्ति का काये सहकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार 
हो रहा है. अथवा नहीं। आय-व्यय निरीक्षक को समिति की 
आर्थिक स्थिति की पूरी जांच करना चाहिये । उसे देखना चाहिये 
कि ऋण उचित समय के लिये तथा उचित कार्यों के लिये दिये 
गये हैं, तथा आवश्यक जमानत ली गई है अथवा नहीं। इसके 
अतिरिक्त उसे यह सी देखना चाहिये कि सद्त्य ठीक समय पर 
ऋण चुकाते हैं कि नहीं | कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सदस्य ठीक 
ससय पर न चुकाते हो किन्तु हिसाब मे उनका रुपया जमा कर 
लिया जाता दो और उतना ही ऋण फिर दे दिया जाता हो। 
कहने का तात्पय यह है कि निरीक्षक को पूरी जांच करना चाहिये । 
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भारतवर्ष मे आय व्यय निरीक्षण का कारये भल्ी भांति नहीं 
हो रहा है। सहकारिता आन्दीलन में कारये करने वालों, तथा 
सेन्टूल बेकिंग इनकायरी कमेटी की यह राय है कि आय व्यय 
निरीक्षण का कार्य अत्यन्त चुटि पूर्ण है। 


!  अयपि प्रत्येक प्रान्त में आय व्यय निरीक्षण का कार्य रजि* 
छटार की देख रेख से होता है परन्तु प्रत्येक आ्न्त में भिन्न भिन्न 
संस्थायें इस कार्य को कर रही हैं। पंजाब में प्रांतीय सहकारी 
'इंस्टिस्यू ट के कर्मचारी तथा बिहार उड़ीसा में प्रान्तीय फैडेरेशन 
फे कर्मचारी रजिस्ट्रार की देख रेख मे यह काये ,करते हैं. । कुछ 
'प्रान्तों मे रजिस्ट्रार के कमंचारी आय व्यय निरीक्षण का कार्य 
करते हैं, तथा कुछ खानो मे समितियों ने आय उव्यय-निरीक्षक 
यूनियन स्थापित की हैं जो इस कार्य को करती हैं, 


अप्रैल १६३१ में आल इण्डिया कोआपरेटिव कानफ्रेस का 
अधिवेशन हैदराबाद में हुआ था। उस सम्मेलन में समस्त भारत 
श्रे आय व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निम्धय 
हुआ ओर और उसके अनुसार एक योजना भी तैयार की गई | 


उस योजना के अनुसार समितियों का निरीक्षण काये 
सैन्टूल बैंक, तथा बेंकिंग यूनियन के हाथ में ही रहना चाहिये | 
आय-व्यय निरीक्षण प्रान्तीय संखाओं के हाथ मे रहना चाहिये। 
'प्रान्तीय संस्था प्रत्येक जिले से जिला आडिट यूनियन स्थापित 
'करे उस ज़िले की सहकारी समितियां तथा सेंन्टरल बैंक उस 
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आडिट यूनियन से सम्बन्धित हों, तथा सब जिला यूनियन 
प्रान्तीय संस्था से सम्बन्धित हों । प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट तथा 
ज़िला आडिट यूनियन के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अलु- 
शासन प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट करे | 


प्रारम्भिक सहकारी समतियों का आय व्यय निरीक्षण जला 
आडि यूनियन के आडिटर करें, और सेन्‍्ट्रल बैक तथा प्रान्तीय 
बैंको का आय व्यय निरीक्षण प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट के आडिटर 
करें| ह॒ 

आन्तीय इन्स्टिद्यूट तथा जिला आडिट यूनियन के आडिटर 
वही लोग नियत किये जावेंगे कि जिन्होंने इस काये की शिक्षा 
पाई है और जिनको रजिस्ट्रार ने ल/यसेंस दे दिया है । यदि 
कोई आडिटर इस कार्य के योग्य न हो तो रजिस्ट्रार उसका 
लायसेन्स जब्त करसकता है । इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार आडिट 


यूनियन तथा पआन्तीय इन्स्टिदयूट के कार्य में इस्ताक्षेप नहीं कर 
सकता । 


प्रान्तीय इंस्टिद्यूट नगर बैंक तथा सेंट्ल बैंको से आडिट 
फीस वसूल करेगी, किन्तु कृषि सहकारी साख समितियों का 
आय व्यय निरीक्षण निश्शुल्क होना चाहिये इस कारण प्रान्तीय 
सरकार पआआन्तीय इन्स्टिद्यूट को आर्थिक सद्दायता प्रदान करें| 
अभी वक प्रारम्भिक समितियों से थोड़ी आडिट फीस ली 
जाती है । 
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, समितियों की देख रेख तथा उनका नियन्त्रण रजिस्टार तथा 
श्रान्तीय सहकारी संस्था दोनों ही करते हैं । 


सहकारी साख समितियां अपने कारय में सफल हो रहीं हैं 
अथवा नहीं इसमे कुछ मतभेद हो सकता है किन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि वे अभी बहुत निबंल हैं और वे वास्तव में सहकारी नहीं 
है। इम्पीरियल बेंक के मैनेजिंग गवनर ने सेंटल बैंकिंग इन 
कायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था “इन समितियों 
में सहकारिता के सिद्धान्तों की नितान्त अवहेलना की जाती है । 
ऋण ठीक समय पर कभी नहीं चुकाये जाते, आय व्यय निरी 
क्षण ठीक नहीं होता, तथा इन समितियों की देख भाल भी उचित 
रीति से नहीं होती” । इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर लिखे हुये 
दोष इन समितियों मे अवश्य हैं । इम्पीरियल बेंक के मैंनेजिंग 
गवनेर का तो यहां तक कहना है कि अधिकतर सहकारी 
समितियों की आर्थिक दशा अच्छी नही है, किन्तु जो लोग इस 
आन्दोलन को चला रहे हैं उनका कहना है कि यह कथन सत्य 
नहीं है | शाही ऋषि कमीशन की सम्मति है कि आन्दोलन की 
आर्थिक स्थित अच्छी है, हां समितियों का कार्य दोष पूर्ण है। 

सहकारो साख समितियों की संख्या देश के विस्तार तथा 
जन संख्या को देखते हुए बहुत कम है, किन्तु फिर भी साख 
समितियों का लाभकारी प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होता है । समि: 


तियो ने क्रमशः बहुत राशि में कार्यशीज्ष पेंजी जमा करली है 
ओर वह पूजी उचित सूद पर किसानों को दीजाती है ओर जहां 
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साख समितियां अधिक संख्या मे खुलगई हैं, वहां सूइ की दर 
महाजनो ने भी घटढादी ह। आशा है कि वहां भविष्य में 
किसान की साहूकार के चेंगुल से बचाया जासकेगा। साधारण 
किसानो मे सहकारिता का ज्ञान बढ़ रहा है. । सदस्यों मे मित- 
व्ययिता का भाव जागृत होरहा है, तथा उनको व्यापार सम्बन्धी 
शिक्षा मिल रही है। यदि प्रत्येक गांव मे एक सहकारी साख 
समिति की स्थापना हो जाबे और वह सफलता पूर्वक कार्य करने 
लगे तो ग्रामोण जनता का उद्धार हो सकता है । 














भारतवर्ष मे कृषि सहकारी समितियों का ही प्रधान्य है । 
१६३० के जून मास के अन्त मे देश मे ६४,५०० सहकारी साख 
समितियां थी। जिनमे से ७४५०० सहकारी साख समितियां थीं | 
१६३०-३१ में भारतवर्ष के अन्तरगत सब प्रकार की सहकारी 
समितियों की संख्या केवल १,०३६,१६६ थी । 


१६३० -३१ मे भिन्न भिन्न समितियों की संख्या इस प्रकार थी- 


सैन्दूल बैक, बैकिंग यूनियन, तथा प्रान्तीय बैंक. ६०७ 
सुपरवायर्जिंग तथा गारंटी यूनियन १२५६ 
कृषि तथा पशु बीमा समितियां ६३,७७३ 
ग़रेर ऋषि समितियां १०,४३० 


कृषि सहकारी साख सम्रितियो को पूँजी अब थोड़ी नहीं है । 
३० जूत १६३१ से इनकी कार्यशील पूँजो ३६ करोड़ रुपये के 
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लगभग थी और अच इससे अधिक है। ३० जूत १६३१ को कृषि 
सहकारी साख समितियां की कार्यशील पूँजी इस अकार थी। 





ढिस्सों की पूँजी रु० ४,३२६,६०,००० 
रक्षित कीप ६,५४३ ,६३,००० 
डिपाज़िट ३२६, २ १,००० 
तय २१,७३,७०,००० 
छुल जोडु इे४,६३,५३,०५०० 


भारतवर्ष में ग्रामीण ऋण की समस्या इतनी भयंकर है कि 
प्रारम्भ में सहकारी विभाग की दृष्टि केवल साख समितियों पर द्वी 
रही और इस समय भों अधिकतर उनकी ओर दी अधिक ध्यान 
दिया जाता है। किन्तु जो लोग इस आन्दोलन में लगे हुए हैं 
उनका कहता है कि यहीं आन्दोलन की निर्चलता है । जब तक 
कि साख समितियों के अतिरिक्त ऋय-विक्रय समितियां स्थापित 
करके किसान को सहायता न दीजावेगी तब तक उसकी आर्थिक 
स्थिति संभल न सकेगी | 


कक, 
छठा परिच्छेद 
नगर सहकारी साख समितियां 

शहरो को जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से तोन विभागों में 
बांदों जासकती है । (१) उत्पादन कार्यों मे लगे हुए मनुष्य, (२) 
व्यापारी अर्थात्‌ दलाल (३) उपभोक्ता समुदाय । बेसे तो प्रत्येक 
मनुष्य उपभोक्ता है किन्तु सहकारिता के द्वारा अपनी स्थिति को 
सुधारने का प्रयत्त केबल भ्रमजीवी समुदाय तथा नियमित वेतन 
पाने वाले मध्यम श्रेणी के सनुष्य ही करते हैं। इस कारण हम 
इन्हें दी उपभोक्ता वर्ग में रखते हैं | उत्पादक वर्ग मे अनन्त धन 
राशि के खासी मिल मालिकों से लेकर छोटे से छोटे जुलादे 
अथवा अन्य कारीगर सभी आते जाते है। पूँजी पतियों 
को साख देने का काये सहकारी साख समितियां नही कर सकती। 
उनके लिये व्यापारिक बेंक मौजूद हैं.। सहकारिता आन्दोलन 
तो केवल निबल तथा निर्धनो को ही सहायता पहुंचा सकता है । 
हां, गूढ उद्योग धन्धो में लगे हुए कारीगरो को सहकारी साख 
समितिया अवश्य सहायता पहुँचा सकती हैं.। व्यापारी वर्ग मे छोटे 
बड़े सभी व्यापारी आजाते हैं | बड़े बड़े व्यापारियों को सहकारिता 
आन्दोलन कोई सहायता करही नही सकता । छोटे बड़े व्यापा- 
रियो के लिये भी व्यापारिक बेक खुले हुए है तथा वे अधिक निबेल 
नहीं हैं। अस्तु, सहकारिता आन्दोलन व्यापारियोऊ लियेनदी है। 
यदि वह थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है तो केवल छोटे छोटे 
निर्धन व्यापारियों की । 


श्ण्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


टिक मकर पल पर हल ४८६:९३५३४३६३६२४१७ 


साधारणुतः उपभोक्ताओं को साख की आवश्यकता न होनी 
चाहिये क्योंकि वह तो अन्तिम खरीदार होता है। वह किसो भी 
वस्तु को बेचने के लिये नहीं खरोदता बह तो वस्तु का उपभोग 
करता है, इस कारण उसको नक्तद्‌ दाम हो चुकाना चादिये। 
उपभोक्ता अपनी आय से,अधिक व्यय नहीं करसकता। यदि उप- 
भोक्ता उधार मांगता है तो इसका अर्थ है कि बह आय से अधिक 
व्यय कर रहा है। ऐसी अवस्था में वह कर्ज को नहीं चुका 
सकेगा। अस्तु साधारणतः उपभोक्ताओं को उधार देना जोखिम 
का काम है । किन्तु किसो किसी अबष्था में उपभोक्ताओं 
को भी उघार की आवश्यकता पड़ जाती है । मान लीजिये 
किसी भनुष्य के पास यथेष्ट सम्पत्ति अथवा घन है किन्तु 
बह धन कहीं लगा हुआ है, उस समय नहीं मिल सकता; किन्तु 
ठीक ऐसे समग्र ही उसको किसो आवश्यक काय के लिये रुपये 
की आवश्यकता है। ऐसे समय में उसे क्रज के सिवा कोई चारा 
नहीं रहता । किन्तु कुछ क्षोग ऐसे भी होसकते हैं कि जिनके 
पास न तो सम्पत्ति ही है और न उन्होने ऊुछ बचाया ही है परंतु 
उन्हें क़ज्य की आवश्यकता पड़ती है। नोकरो छूट जाने पर तथा 
घर से लम्बी बीमारी दो जाने के कारण उन्हें क़् लेना पड़ता है, 
किन्तु इन लोगो के पास जमानत कुछ नहीं होती । व्यापारिक 
बेंक तो थोड़ा ऋण देते ही नहीं फिर बिता जमानत के तो बह 
कदापि ऋण नही देसकते | ऐसे लोगों के लिये नगर सहकारी बेक 
आवश्यक हैं। नगर सहकारो बेंक मजदूरी पाने वालों तथा थोड़ा 
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वेतन पाने वालो को महाजन के पंन्ो से वचाते हैं, नहीं तो यह 
निर्धेन मजदूर तथा थोड़ा वेवद पाने वाले अवश्य ही उनके जाल॑. 
में फंसते हैं। इसके अतिरिक्त यह बेक मज़दूरों तथा साधारण 
स्थिति के लोगो मे मितव्ययिता का भाव जागृत करते हैं ओर उन 
को थोड़ीसी बचत को जमा करते हैं। आड़े समय पर यह वेंक 
निधन सजदूरों को सहायता पहुँचा सकते हैं। मिश्रित पूंजो वाल 
बैक इन लोगो की समस्या को हल नहीं कर सकते | 

नगर सहकारी साख समितियां तीन प्रकार की होती हैं । 
(१) बेतन पाने वालो की समितियां (२) मिल मजदूरों को 
समितियां (२) जातीय समितियां । 

भिन्न भिन्न दफ्तरो तथा कारखानो से कार्य करने वाले वेतन 
भोगो कर्मचारियों की समितियां प्रथक होती हैं। इस प्रकार की 
साख समितियां अधिकतर सफल दो जाती हैं। उसका कारण यह 
होता है कि सदस्यगण शिक्षित होते है तथा उनमे नियमों के 
पालन करने का जो अभ्यास होता है उसके कारण समिति का 
कार्य सुचारु रूप से चलता है | इसके अतिरिक्त यदि उस दफ्तर 
के प्रधान आफीसर की भी सहनिभूति साख समिति को मिल 
जावे तो फिर कहना ही कया है| दिये हुए ऋण को बसूल 
करने मे प्रधान आफीसर की सहानिमभूति बहुत लाभदायक सिद्ध 
होदी है । सहकारी साख समिति को पत्येक मास मे सदस्यों को 
चेतन मिलने पर कुछ न कुछ जभा करने के लिये उत्साहित करना 
चाहिये जससे कि उनसें मित्तज्ययिता का भाव जागृत हो ! 
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मिल मजदूरों की सहकारी साख समितियां भी ऊपर लिखी जैसी 
ही होती हैं। केवल अंतर इतनाही है कि इनके सदस्य अशिक्षित द्वोते 
हैं तथा वे ऋण भी थोडा लेते हैं। ऐसी साख समितियों के लिये 
मिल मालिकों की सहानिभूति लाभदायक सिद्ध होती है । कुछ 
विद्वानों का कथन है कि मिल मालिको के द्वारा सदस्यों को दिया 
हुआ ऋण वसूल किया जावे, किन्तु लेखक का मत इसके विरुद्ध 
है| यद्‌ मिल मालिक मज़दूर के वेतन में से काट कर ऋण 
चुकाबेंगे तों मज़दूर समिति को मिल सालिक का बैंक ससमेगा, 
आर इस अकार मजदूर कभी भी सहकारिता आन्दोलन को न 
समम सकेगा । अस्तु, जहां तक हो ऋण वसूल करने में मिल 
मालको की सहायता न ली जाबे । फिर भी मिल मालिकों की 
सहानुभूति अत्यन्त आवश्यक है। मिल सजदूरों को सहकारी 
साख समितियों के निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है । बिना 
उचित निर्रक्षण तथा देख साल के उनका सफल होना कठिन 
होता है । इस लिये जो पूँजीपति अपने मजदूरों की आर्थिक 
स्थित को सुधारना चाहते हो वे एक सुपरवायज़र नियुक्त करदें 
जो उन मिलो के मज़दूरो की साख समितियों की देख भाल 
करता रहे । वम्बई तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों के कुछ विवेक- 
शील मिल मालिकों ने अपने मजदूरों के हितार्थ साख समितियां 
खापित की हैं। किन्तु मिल मजदूरों को साख से भी अधिक 
सहकारी स्टोर्स की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपने देनिक 
जीवन की वस्तुए' उचित मूल्य पर खरीद सकें। इसके अतिरिक्त 
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सहकारी गृह निर्माण तथा सहकारी श्रम समितियां भी मजदूरों 
के लिये उपयोगी होगी । 

जातीय सहकारी साख समितियां भी भारतवर्ष मे स्थापित 
की गई हैं किन्तु वे अधिक सफलता ग्राप्त न कर सकी । कारण 
यह है कि जातीय सहकारी साख समितियों में प्रारम्भ मे चहुत 
जोश होता है, किन्तु आगे चल कर जोश ठंडा पड़ जाता है और 
कार्यकर्ता शिथिल हो जाते हैं। ऋण देते समय इस चात का ध्यान 
नहीं रखा जाता कि ऋण कितना दिया जाबे क्‍योंकि जाति भाई से 
फठोरता का बर्ताव नहीं किया जा सकता, न उससे वसूल करने 
में ही कड़ाई की जा सकती है। यद्यपि जातीय समितियों में 
ऊपर लिखे दोष होते हैं फिर भी कुछ समितियां अपनी जातियों की 
अच्छी सेवा कर रही हैं । 

इनके अतिरिक्त नगरो मे ग्रृह उद्योग धन्धों मे लगे हुए 
कारीगरों को भी साख की आवश्यकता होती है| किन्तु कारीगरों 
को भी मिश्रित पूँजी चाले बेंक उधार नहों देते | कारण यह है कि 
एक तो कारीगरों को थोड़ी पँजी की आवश्यकवा होती है जो कि 
बेंको के लिये लाभदायक नहीं होती दूसरे कारीगरों के पास कोई 
जमानत भो नही होती | बिना जमानत के बेक किसी को भी ऋण 
नही देते | इस कारण बेचारे कारीगर उतत थोक व्यापारियों के 
चंगुल से फेंस जाते है जो कि उनके तैयार माल का व्यापार करते 
है। यह व्यापारी या तो कारीगरों को कच्चा माल उधार दे देते 
हैं अथवा उन्हे कच्चा माल लेने के लिये रुपया उधार दे देते हैं । 


११२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





शर्ते यह होती है कि उन्हे तैयार माल उसी व्यापारों के हाथ 
बेचना होगा । फल यद्द होता है कि निर्धेन कारीगर व्यापारी का 
चिर दास बन जाता है और व्यापारी के लिये माल तैयार करता 
रहता है। व्यापारो उसको कम से कम मजदूरी देता है, और इस 
प्रकार व्यापारी कारीगर का शोपण करता है। कारीगर को इस 
भ्रकार के शोषण से बचाने के लिये नगर सहकारी साख समि- 
तियो की अत्यन्त आवश्यकता है। इस प्रकार की साख समितियां 
प्रत्येक धंधे के लिये प्रथक होगी । जैसे जुलादों के लिये बुनकर 
साख समिति की स्थापना की जाबे और अन्य धंधे वालों के लिये 
पृथक प्रथक साख समितियां चलाई जायें । 


अमी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख समितियां 
अधिक संख्या में नहीं खोली गई और न इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता ही मिली है । इसका कारण यह है कि साख 
समिति केबल पूँजी का प्रबंध करती है । कारीगर को कच्चे माल 
के लिये, उसी व्यापारी के शरण से जाना पड़ता है। अस्तु, जब 
तक समिति यह तीनों ही कार्य अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब 
तक सफलता नहीं मिल सकती । कारीगर अपने धधो में कुशल 
हीता है किन्तु कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने को 
कला वह नहीं जानता । इस कारण समिति को यद्‌ सब कार्य 
अपने हाथ में ले लेना चाहिये | 

सगरो मे एक तीसरा समूह है,बह है व्यापार करने वालो का। 
व्यापारियों के लिये मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बेंक हैं, किन्तु 


नगर सहकारी साख समितियां ११३ 
वि मन मिल मम 
नगरों तथा करों मे छोटे छोटे खोमचे वाले, दूकानदार, तथा छोटे 
व्यापारी भो होते हैं जिन्हे साख की आवश्यकता होती है ! इन 
दकानदासे के लिये पीपुल्स बैंक (लुज्ञजती प्रणाली पर) स्थापित 
किए जाना चांदिये | भारतवर्ष मे अभी तक बहुत थोड़े पीपुल्स 
बैक स्थापित किये गये हैं । 


पीपुल्स बैंक +--मिश्रित पँजी वाले बेक बड़े बड़े केन्द्रों 
में व्यापारियों की सुविधा के लिये अपनी शाखायें रखते हैं और 
बे निधेव कारोगर तथा छोटे दूकानदारो को पूजी नहीं देते। इस 
कारण नहसोकों क़स्बों तथा छोटे छोटे शहरों मे इन लोगो के 
लिये पीपुल्स बैंक स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है ! 


पीपुल्स बैक गृह उद्योग धन्धो को प्रोत्साहित करने के लिये 
कारीगरों को ऋण देते है, तथा गांव की पेदावार को मंडियों वक 
पहुँचाने का प्रयत्न करने बालो को साख देते हैं। यद्यपि भारतवष 
मे इन बंका की अत्यन्त आवश्यकता है फिर भी अभी तक बहुत 
कम बौंक खोले जासके हैं। अन्य जो भी नगर सरकारी बेंक खोले 
गये हैं वे या तो जातीय बैंक हैं. अथवा किसी;एक पेशे में लगे हुए 
लोगो के बैक हैं। बस्वई तथा बंगाल से अवश्य कुछ ऐसे बक 
सफलता पूर्वक काये कर रहे हैं। 


बम्बई प्रान्त से जिन सहकारी साख समितियों की कार्यशील 
पजी ५०००० %० से अधिक द्ोती है. उन्हे नगर सहकारी बेक 
कहते हैं । १६३८ में बस्बई प्रान्त मे ७६ नगर सहकारी बक थे। 





११४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
लगर सहकारो बेक तथा व्यापारिक बेंक में अधिक भेद नहीं है । 
सगर सहकारी वेंकों में भी सेविंगस,चालू, तथा मुदई जमा होती हैं 
नगर सहकारी बेंक भी केवल सदस्यों को दी ऋण देते हैं। नगर 
सहकारी बैंक बिल तथा हुँडो को भुनाने का काम भी करते हैं। 
बंगाल तथा वस्ब॒ई के अतिरिक्त अन्य किसी भी श्रान्त में नगर 
सहकारी बंको ने हुँडो का काम अभीतक प्रारम्भ नहीं किया है 





नगर सदकारो बैक शुल्ज्ञ डैलिटज़ प्रणाली पर चलाये गये 
हैं। इन बेंकों की का्येशील पूँजी, डिपाज़िट तथा दिस्सा पँजी 
होती है, तथा दायित्व परिमित होता है। नगर सहकारी बैंक का 
संगठन कप साख समिति जैसा ही होता है, केवल यही भेद होता 
है कि नगर सहकारी वेंको में २५ प्रति शत ल्ञाभ रक्षित कोप में 
रख कर वाक़ो का बांट दिया जाता है । 


नगर सहकारी बेंक की सफज्ञता के लिये यह आवश्यक है 
कि कर्मचारी बेंकिंग के कार्य में दत्त हों, तथा वेंक के प्रवन्धकर्ता 
भी अनुभवी पुरुष हो | बम्बई के सहकारी नगर चेंकों की सफ- 
लता का कारण यह है कि वहां सर लल्लू भाई सांमलदांस, तथा 
स्वर्गीय सर विट्ठल्दास थैकरसे जैसे सुयोग्य और अनुभवी व्यव- 
साथियों ने इनकों सफल बनाने में सहयोग दिया था | 


बन्वई तथा सिन्ध सें कुछ जातीय वेंकों को भी अच्छी सफ- 
लता मिली है.। इनमें शमरा विट्ठल सहकारी बेंक लिमिटेड का 
नाम उल्लेखनीय है । इस बेंक को सारस्व॒त ब्राह्मणों ने १६०६ में 


पभगर सहकारो साख समितियां ११५ 
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स्थापित किया था । इस समय इस वेंक को कार्यशोल पूँची १८ 
लाख रुपये के लगभग है । 

वम्त्रई में मिल मजदूरों को भी सहकारी सांख समितियां # 
हैं । नगर सहकारी बैकों मे एक दीप शीघ्र प्रवेश करजाता है । वे 
अपने मुख्य कतैव्य अथात सदस्यों में मितव्ययिता के भाव का 
प्रचार न करके केवल सदस्यों को ऋण देने का काय करने लगते 
हैं। इस दोप की ओर अबत्र ध्यान आकर्षित हुआ है और 
यह प्रयत्न क्रिया जारदा है कि सदस्य बेक में रुपया जमा 
भी करें| 

नगर सहकारी बैंको से ऋण लेने वाले को व्यक्तियों की 
जमानत देनी हंती है । समिति का प्रबन्ध एक प्रवन्व कारिणी 
समिति करती है। एक बात ध्यानमे रखने की है कि मिल मजदूरों 
के बैको मे याद मिल मालिक का कोई भी प्रतिनिधि होता है, तो जो 
कुछ भी वह करता है बद्दी दोता है । साधारण सदस्य को ध्यान 
भी नहीं होता कि समिति उनकी है । 

सदर्रांस प्रान्त में एंक हज़ार से अधिक नगर सहकारी साख॑ 
समितियां हैं। १६३० में इनकी संख्या १,१४४ थी । पंजाब प्रौन्तमें 
लगभग १ हंजार गैर करपि सहकारी साख समितियां हैं। बिहार 
उड़ीसा तथा अन्य प्रान्तो मे भी धोड़ीसी नगर साख सहकारी 
समितियां खुलगई है। 





$ इन्हे नगर सहकारी बेक भी कहते हैं। 


७ 4७ ीमिकप 
सांतवा पारच्छद 
सेन्द्रक बैंक तथा बेकिंग यूनियन# 

आरम्भ में जब रैफीसन सहकारी साख समितियां भारतवर्ष 
में खापित की गई तव यह आशा कीजाती थी कि थोरोप की दी 
भांति यहां भी इन समितियों में ग्रामीण जनता रुपया जमा करेगी 
ओर उस रुपये से ऋण देने का काम चल्न जावेगा | कुछ लोगों 
का यह विचार था कि नगर सहकारी बेंक म्रामीण समितियों के 
लिये भी रुपया इकट्ठा कर सकेंगे । इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार के्रल वे दो श्रकार की साख समितियां दी स्थापित की 
गई | किन्तु बह आशा कि आमीण जनता इन समितियों में रूपया 
जमा करेगी पूरी नहीं हुइ। क्योंकि एक तो किसान ऋण है दूसरे 
बह चंक सें रूपया रखने का अभ्यस्त नहीं है। प्रारम्भ में सहकारी 
समितियां संख्या में कम थीं इस कारण उनके लिये कायशील 
पूँजी इकट्ठी करने में अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं हुई | समितियों 
में जो रुपया जमा होता था उसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार, प्रान्तीय 
सरकार, तथा धनी व्यक्तियों स रुपया लकर काम चलाते थे | 
इस प्रकार अधिक दिनों काम नहीं चल सकता था और इस 
क्रारण आरम्भ में आन्दोलन की गति बहुत धीमी रही | 

अस्नु, यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे सहकारी बैंक 


जिला या ताल्लुक़ को साख समितियों को साख दने वाली 
संखाओं को संन्द्रल बक था चेक्रिंग यूनियन कद्दते € ! 


सेन्दूल बेक तथा बेकिंग यूनियन ११७ 


खोल्के जावे जो कि नगरो में प्रारम्भिक सहकारी समितियों के 
लिये धन इकट्ठा करें। १६१२ मे दूसरा एक्ट पास हुआ ओर 
उसके अनुसार सैन्दूल बेंक खोलने को सुविवा होगई । १६१० 
ओर १६१४ वोच मे सब प्रकार को सहकारी समितियों की संख्या 
बहुत वढ़ गई तथा सैन्दुल व को की भी स्थापना की गई । सन 
१६१२ से द्वितीय सहकारिता एक्ट पास होज्ञाने के उपरान्त 
संयुक्त प्रान्त, पंजाब, वन्नाल, तथा मब्य प्रान्त मे बहुत से सैन्ट्ल 
व को की स्थापना हुई । १६१४ से १६२० तक सेन्दूल बौकों का 
ओसत ३०१ था और प्रारम्भिक सहकारो समितियों को संख्या 
२७,५३५, थी | १६२० से १६२५ तक सैन्ट्ल व को की संख्या 
#०० थी तथा समितियों की संख्या ५५,८६६ थी । 


सैन्ट्रल बोक तीस प्रकार के होते है। ( १) ऐसे सैन्दूल चेक 
जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते हैं। () दूसरे प्रकार सैन्द्ल 
बेक वह हैं जिनके सदस्य केवल समितियां ही हो सकतो हैं। (३) 
तीसरे प्रकार के व क वह है जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितिया 
दोनों ही होते हैं | 

पहले प्रकार के वैक केवल हिस्सेदारो के बेक होते है जो कि 
सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है इस कारण अब ऐसे बैक नहीं 
रहे । दूसरे प्रकार के व क जिनके सदस्य केबल समितियां होती 
है आदशे सहकारी सैन्‍्ट्ल बे क हैं। समितियां इन बे को की नीति 
को निर्धारित करती हैं तथा व क॒ का अवन्ध भी उन्ही के हाथ सें 
रहता है। ऐसे बक को बेकिंग यूनियन कहते है। इस व किंग 


११८ भारतीय असहकारिता आन्दीलन 











यूनियनों का सम्बन्ध ग्रामीण समितियों से होता है, तथा प्रामीण 
समितियां ही इनका प्रबन्ध करती हैं | इन बे किंग यूनियनों को 
सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य योग्य 
तथा प्रभावशाली व्यक्ति हों । यही कारण है कि ब किंग यूनियन 
संख्या से अधिक नहीं हैं। तोसरे प्रकार के सैन्टूल ब॑ क ही अधिक 
देखने में आते हैं। उत्तर भारत में वे किंग यूनियन संख्या में 
यथेष्ट हैं और दक्तिण भारत में बहुत कम । 


सैन्दूल बे क का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है । उस 
क्षेत्र को सहकारी समितियां उसी बेंक से ऋण लेती हैं। दक्षिण 
तथा पश्चिमीय भाग में सैन्ट्ल बंक का क्षेत्र एक जिला द्ोता है, 
परन्तु उत्तर भारत में सैन्दूल ब क का क्षेत्र तहसील होती है, इस 
कारण इन ग्रांतों के सेंट्ल बे कों से सम्बंधित समितियों की संख्या 
तथा पूँजी कम होती है । 


साधारण सभा---सैन्‍्दूल बैंक के हिस्सेदारों को सभा 

को साधारण सभा कहते हैं । साधारण सभा के सवृस्यों को 

केवल एक वोट देने का ही अधिकार होता है। मिश्रित पूंजी 

वाली कम्पनियों की भांति जिसने अधिक हिस्से खरीदे हैं. उसको 

एक से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं है। साधारण सभा 
डायरेक्टरों का निर्वाचन करती है । 

बोडे-आफ-डायरैक्टसे बे क का प्रबन्ध करता है। साधारणतः 


सैन्टूल थ क के डायरैक्टर संख्या में अधिक दोते हैं क्योंकि बहुत 
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से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक द्ोता है। भिन्न मिन्न 
प्रान्तों मे डायरेक्टरो की संज्या १० से २४ तक है । इससे यह्‌ 
कठिनाई तो अवश्य होती है कि पूरे वोडे को मीटिंग का आयोजन 
कठिन हो जाता है, इस कारण वोर्ड अपने सदस्यों में से 
कायकारिणो समितियों का निवांचन करता है जो वेक का कार्य 
चलाती है । बेंक का देनिक कार्य अवैतनिक सनन्‍्त्री, चेयरमैन, 
तथा कोई एक डायरेक्टर, मेनेजर की सलाद से करता है ॥ 
डायरेक्टरो को फोस अथवा वेतन कुछ नही मिलता है । कहीं 
कहीं डायरेक्टर समितियों की आवश्यकता को जानने के लिये 
समितियों का निरीक्षण करते हैं तथा रिपोर्ट करते है कि उनको 
कितना ऋण देना चाहिये | डायरैक्टर बदलते रहते है । चेयरमैन 
तथा मन्त्री व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। उत्तरोय तथा पूर्बीय 
भारत मे चेयरमेन कही कही सरकारी कमचारी होता है किन्तु 
अधिकतर वह ग़ेर सरकारो हो होता है । सेन्ट्ल बेको में ज्य 
क्तियो के प्रतिनिधियों की बोड मे संख्या निश्चित करदो जातो है । 
अधिकतर डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि ही होते हैं । 


प्रत्येक बेंक एक मैनेजर नियुक्त करता है । मैनेजर प्रत्येक 
प्रान्त में एक ही काय नही करता । कुछ प्रान्तो मे मैनेजर केवल 
बक के सुचार रूप से चलाने का ही जिम्मेदार नहीं होता वरन 
सम्बन्धित साख समितियों के लिये भी जिम्मेदार होता है । इस 
लिये उसको सेैन्टूल बक के दौरा करने वाले कर्मचारियों की मो 
देख भाल करनी पड़ती है। अन्य प्रान्तो में मैनेजर केवल साख 
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समितियों के लिये ज़िम्मेदार होता है इस कारण वह केवल दोरा 
करता है और साख समितियों का निरोक्षण करता है, वह बे क 
का प्रबन्ध नहीं करता | बहुत बड़े बे को में दो मैनेजर नियुक्त 
किए जाते हैं। जहां मैनेजर दौरे का काम करता है।वहां अवेत॒निक 
मन्त्री बक के कर्मचारियों की सहायता से बेक का कार्य 
करता है। ब क में मैनेजर के अतिरिक्त क्के, तथा आय व्यय 
'लेखक नियुक्तःकिये- जाते हैं । अधिकतर बे क अपने खजांची 
रखते हैं और रुपये का लेन देन खय॑ करते हैं | किन्तु कुछ बेक 
अवेतनिक खज़ांची रखते है अथवा सरकारी खज़ाने तथा किसी 

अन्य बेक से अपना रुपया रखते हैं । 





सेटल ब के को कायशील पेजी, हिस्सा पजी, रक्षित कोष 
डिपाज़िट, तथा ऋण के हारा प्राप्त होती है । 


बेकिंग यूनियन मे केबल समितियां ही हिस्से खरीद सकती 
हैं किंतु मिश्रित ब को मे व्यक्ति भी हिस्से खरीद सकते हैं। साधा- 
रणतः सेन्‍्टूल बे को के हिस्से ५० रु० से लेकर १०० रु० तक के 
होते हैं,किंतु कही कही १० से लेकर १००० रु० तक के हिस्से हैं. । 
समितियां अपने ऋण के अनुपात में हिस्से लेती हैँ। बम्बई, बमो 
देहली, कुग, ग्वालियर, तथा इन्दौर में द्विस्सों का मूल्य पूरा चुका 
दिया गया है परन्तु अन्य प्रान्तो तथा देशी राज्यो में हिस्सों का 
पूरा मूल्य नही चुकाया गया है। साधारण हिस्सेदारों का दायित्व 
हिस्से के मूल्य तक द्वी सीमित है. किन्तु कुछ प्रान्तो में हिस्सेदारों 
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का दायित्व चार गुने से लेकर १० गुने तक है। १६१४ के एक्ट 
के अनुसार प्रत्येक परिमित-दायित्व वाली समिति को २४ प्रति 
शत लाभ रक्षित कोप मे जमा करना होता है। सैन्दूल बेंक इस 
२५ प्रति शत्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये विशेष रक्षित कोप 
जमा करते हैं | 


हिस्सा पूंजी, तथा रक्षित कोष, व क॒ की निजी पजी होती है 
ओर डिपाजिद तथा ऋण,उधार लो हुई पूजी होती है। भारतवर्ष 
के प्रत्येक ग्रान्त में निजी पँजी तथा ऋण ली हुई पजी का 
अनुपात १; ८ है। 


सदस्यों तथा गेर सदस्यो की डिपाजिट ही कार्यशील पंजी 
का बड़ा भाग होती है। सन्दूल वे को से दो प्रकार की डिपाजिट 
होती हैं, मुद्दी, तथा सेविंगस । अधिकनर सेटूल बौंक चालू 
खाता नहीं रखते। हां, कुछ वेक कही कही चालू खाता भी 
रखते हैं, चालू खाता जोखिम का काम है उसके लिये 
संचालको भे यथेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी चाहिये । इस 
कारण यह व क चालू खाता नही रखते । सेन्टल ब को के पास 
पली भी वहुत कमर होती है इस कारण भी यह ब क चालू खाता 
सफलता पूर्वक नही रख सकते । कही कही सेविंगस डिपाजिट भी 
नहीं लीजाती किन्तु अधिकतर बेक सेविंगस डिपाजिट लेते हैं । 
इन वे को मे अधिकतर सुद्ददी जमा लीजाती है। सैन्दल बेक 
अधिकतर एक बप के लिये डिपाजिट लेते है। प्रत्येक प्रान्त मे 
यही प्रथा प्रचलित है। केवल विद्ार उड़ीसामे कुछ भेद है। वहां 
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नहों हुई तथा वर्मा का प्रांतीय वैंक दिवालिया हो गया । इनके 
अतिरिक्त दो प्रान्तीय बक देशी राज्यो में भी है । जहां प्रान्तीय 
बे क स्थापित हो चुके हैं वहां सैन्ट्ल वे क, इस्पीरियल वे क, अन्य 
मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बोको तथा दूसरे सेन्ट्ल व॑ को से 
सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते । किन्तु यह नियम मदरास और 
पंजाव में कड़ाई के साथ उपयोग में नहीं लाया जाता। संयुक्त 
प्रान्त से एक सैन्दूल बेक दूसरे सैन्टूल बौक को रजिस्ट्रार की 
अनुमति लेकर ऋण दे सकता है । 

सैन्टूल बँक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर 
साख समितियों को द्वी ऋण देते हैं, पंजाब, मैसूर, ग्वालियर, 
तथा सदरास मे अब भी सैन्ट्रल बौक व्यक्तियों को ऋण देते है, 
किन्तु यह रिवाज अब बन्द की जारही है। सहकारी समितियों 
के पास जमा करने के लिये अधिक पूँजी तो होती नहीं इस 
कारण बे क समितियों को ऋण देने का हो कार्य अधिक करते 
हैं। ९६२६ के अन्त से सैन्टूल बौकों मे र० २२,५४,६३,००० ऋण 
से दिया | इसका अधिक भाग साख समितियों को ही दिया गया। 

सेन्टूल व क व्यक्तियों, विशेष प्रकार की समितियो, तथा कृषि 
सहकारी समितियों को, नोट अथवा वांड पर ऋण दे देते हैं। 
किन्तु व्यक्तियों और विशेष प्रकार की समितियों से इसके अति- 
रिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति गिरबी रखबाई जातो है। 


इन नल टन या लाल आना ये. 
#इस समय संयुक्त आन्तीय सहकारी चेक की स्थापना का 
प्रयत्न किया जा रहा है| 





2९२०६ ल्‍चन 
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क्ृपि सहकारी समितियों के अपरिमित दायित्व के कारण उनका 
प्रो-नाद ही यथेष्ट जमानत सममी जाती है। जब सहकारी साख 
समिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिये लम्बा 
ऋण लेती है तो प्रो-नोट के अतिरिक्त सैन्ट्ल व क उन काग्रजो 
को, जो सदस्य ने समिति को लिख दिये हैं, अपने नाम 
करवा लेता है । 


थह जानने के लिये कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को 
अधिक से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सैन्ट्रल व क 
अपने से सम्बन्धित साख समितियों की साख का अनुप्तान 
लगाते हैं | 

जो ऋण कि समितियों को दिया जाता है वह निश्चित बर्षों 
में चसूल कर लिया जाता है | छुछ प्रान्तो मे कम और 
अधिक समय के लिये भी ऋण दिया जाता है, किन्तु कुछ 
ग्रान्तों में केबल कम समय के लिये ही ऋण दिया जाता है। 
ऋण की स्वीकृति देने मे बहुत सी क्वानूनी कार्यवाही करनी 
पड़ती है इस कारण ऋण मिलने मे देर हो जाती है। इस दोप 
को दूर करने के लिये कुछ सेन्‍्ट्रल व क एक रक्तम निश्चित कर 
देते हैं जिस तक समितियों को बिना किसी देरी के ऋण दे दिया 
जाता है, अधिक के लिये नियमित कायबाही करनी पड़ती है । 
कुछ प्रान्तों में समितियों की सामान्य साख--निर्धारित करदी 
जाती है। समिति की सामान्य साख तय करने से पूवे उसके 
सदस्यों की सामान्य साख का लेखा तैयार किया जाता है, जिसमे 
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सदस्यो की सम्पत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी आय, तथा 
उनकी बचाने की शक्ति का व्योरा रहता है | इस लेखे के आधार 
पर बैक समिति की अधिकतम साख निश्चित कर देता है । अथात्‌ 
यह निश्चित कर देता है कि इस रक़म तक ऋण[दिया जा सकता 
है। हैसियत के अनुसार ही सद्स्यो की सामान्य साख का लेखा 
प्रति वर्ष तैयार किया जाता है । 


सैन्टूल बक भिन्न भिन्न आस्तो मे भिन्न भिन्न समय के लिये 
ऋण देते हैं | फसल उत्पन्न करने के लिये जो ऋण लिया जाता 
है वह एक दो वर्षो के लिये होता है, और जो ऋण भूमि मे 
सुधार करने के लिये, अथवा पुराने कर्ज को अदा करने के लिये 
लिया जाता है, बह पांच से दस वर्ष के लिये दिया जाता है । 
पहिले लोगो की यह धारणा थी कि बेक अधिक समय के लिये 
ऋण दिया करें। किन्तु अब प्रत्येक प्रांत मे यह धारणा जोर 
पकड़ रही है कि सैन्टूल बे क यह कार्य नही कर सकते । इसके 
लिये भूमि बन्धक बे क स्थापित करना चाहिये । किसी किप्ती 
प्रांत मे सैन्टूल बेक अधिक समयके लिये ऋण बिल्कुल नही देते 


सैन्दूल बेक अभो तक ८ से १२ प्रति शत सूद समितियों से 
लेते रहे है | हाल मे जब कि बाज़ार मे सूद को दर बहुत घटगई 
है तब कही इन बे को ने दर घटाई है। अब यह प्रयत्न किया जा 
रहा है कि सूद की दर और घटाई जावे । भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन की सबसे बड़ी कमी यह है कि समितियां ऋण को 
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उचित समय पर नहीं दे पातीं और बहुत सा रुपया बाक़ी रह. 
जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य अशिक्षित हैं, 
सहकारिता के सिद्धान्तों का उन्हे ज्ञान नहीं है, और कभी फप्तल 
के नष्ट हो जाने के कारण भी वे क्रज को अदा नहीं कर पाते । 
यदि फसल के नष्ट हो जाने से समितियां अपना ऋण नहीं दे 
पाती तो उन्हें अधिक समय दे दिया जाता है। जब कोई समिति 
अपना ऋण नहीं देती तो बक जहां तक हो सकता है रुपया 
वसूल करता है| यदि रुपया किसी भी प्रकार वसूल नहीं होता तब 
बक रजिस्ट्रार से समिति को तोड़ देने के लिये कहता है. अथवा 
अदालत से डिगरी कराता है। 


जब कि समितियां बं क को ऋण का रुपया चुकाती हैं. उस 
समय ब क के पास आवश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता 
है। यह स्थिति बष मे दो से चार महीने तक रहती है। इस 
समय बे क ग्रांतीय बे को मे रुपया जमा कर देते हैं, जहां प्रांतीय 
बे क नहीं हैं वहां रुपया इम्पीरियल बे क मे जमा कर विया जाता 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब क के पास कुछ रुपया स्थायी रूप 
से अधिक होता है जो समितियों को ऋण देने में नही लगाया 
जा सकता। यह कोष प्रांतीय बक मे अधिक समय के लिये जमा 
कर दिया जाता है, अथवा टूस्टी सिकयूरिटी में लगा दिया जाता 
है। इस समय सैन्‍्टूल ब कों की नीति यह है कि वह आव- 
श्यकता से अधिक डिपाज़िट नहीं लेना चाहते इस कारण 
डिपाज़िट पर सूद की दर बहुत घटा दी गई है। 
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मैकलेगन कमेटी ने प्रत्येक सेन्ट्ल थे क को कुछ नक़दी रखने 

को आवश्यकता चतलाई हैं. क्योकि किसी समय ऐसा सम्भव हे 

कि डिपाजिट निकाल ली जावे और लोग रुपया जसा न करे । 

ऐसे समय पर जमा करने वालो को उनका रुपया देसकने के लिय 

यह आवश्यक है. कि प्रत्येक सैन्ट्ल वेंक कुछ न कुछ नकदी 

अवश्य रखे । मेकलेगन कमेटी ने इस विपय में अपनी निम्न 
लिखित सम्सति दी है । 


जिन बे को में चालू खाता, तथा सेविंगस व क खाता दोनो 
ही हो उनमें चालू खाते की सारी रक्तम तथा सेविंगस वे क, खातें 
की ७५ प्रति शत रक्तम नक्नद्दी तथा ऐसी सिक्यूरिटी में रखनी 
चाहिये जो तुरन्त ही नकदी में परिणशित को जा सके। मुद्दती जमा 
के लिये कमेदी की यह राय है कि जो डिपाजिट अगले बारह 
भद्दीनों मे देनी हो उसकी आधी रकम नक्दी में रहे । किन्तु कही 
भी इस निय्रम के अनुसार काय नहीं होता प्रत्येक प्रान्त ने अपने 
नियस बना रखे हैं | अधिकतर नकदी इससे कम ही रहती है । 

सैन्दूल बेक प्रति वर्ष वार्पिक लाभ का २५ अति शत रक्षित 
कोष सें जमा करते है और शेष हिस्सेदारों में बांठ दिया जा 
सकता है, किन्तु सेन्ट्ल व को के उपनियमों मे अधिक से अधिक 
लाभ की द्र निश्चित करदी जाती है जिससे अधिक लाग 
हिस्सेदारो में नहीं बांदा जा सकता । 


सेन्टूल बे क ६ प्रति शतसे १० प्रति शत तक लाभ बांटते हैं 
किन्तु अधिकतर आान्तो से ६ प्रति शत ही बांदा जाता है । 


श्र्८प *: भारताय सहकारिता आन्दोलन 
साधारण रक्षित कोष के अतिरिक्त कोई कोई सैन्ट्ल बे क, इसा- 
रत, बट्टा खाता, तथा ल्ञाभ हानि सन्तुल्लनन के. लिये विशेष कोष 
जमा करते हैं। रक्षित कोष का रुपया या तो सिक्यूरिटी भे या 
5 हिल र। 
प्रान्तीय बेंक मे लगा दिया जाता है, अथवा वह बेक मे ही रहता 
है और कार्यशील पूँजी की वृद्धि करवा है । 


सेन्टूल बैंकों की सूद की दर भिन्न भिन्न प्रान्तों मे भिन्न है। 
किन्तु डिपाजिट पर सूद की दर, तथा प्रारम्भिक समितियों से जो 
सूद लिया जाता है उसमे, २ से ५ प्रति शत का अन्तर रहता है । 
विह्यर, उड़ीसा, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रान्त, तथा ग्वालियर मे यह 
अन्तर ४ से ५ प्रति शत तक होता है । किन्तु अन्य आन्तो सें 
केवल दो या तीन अति शत है। जिन बेको का लेन देत कम 
होता है, उनका प्रबन्ध व्यय अपेक्षाकृति अधिक होने के कारण 
उन्हे मार्जिन अधिक रखना पड़ता है ! कुछ भ्रान्तों में विशेष प्रकार 
की लेंड टेन्योर होने के कारण रुपया अधिक मारा जाता है, इस 
कारण भी मार्जिन अधिक रखना पड़ता है | 


सैन्टूल बेक अपने से संबन्धित समितियो की देख भाल रखते 
हैं, तथा उन्त पर अपना नियन्त्रण भी रखते हैं। इस कार्य के लिये 
उन्हे कुछ कर्मचारी रखने पड़ते है। यह कमंचारी ऋण के प्रार्थना- 
पत्रो की जांच करते हैं ओर सम्पत्ति का लेखा तैयार करते है। 
जो समितियां अपने पुराने ऋण॒को चुकाने के लिये अधिक समय 
मांगती है उनके प्रार्थनापन्नो के विषय में भी जांच करते हैं, और 
समिति को सदस्यों से रुपया वसूल कराने में सहायक होते हैं। 
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कहीं कहीं ऐसी बुरी रिवांज पड़ गई है कि सैन्टूल थे क के कमेचारी 
दी सदस्यों से रुपया चसूल कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में सदस्य 
समिति को कुछ नही समझता और समिति का कोई अ्रमाव नद्दी 
रहता | किसी किसी प्रांत मे यह कमेचारी समितियों का द्विसाच 
रखते हैं, तथा वार्षिक सभा का आयोजन भी करते हैं | जहां नई 
समितियों की स्थापना करने के लिये सहकारी विभाग विशेष कर्मे- 
चारी नियुक्त नहीं करता बढां यह कर्मचारी नवीन समितियों 
की स्थापना भी करते है । इसके अतिरिक्त यह लोग सहकारिता 
संब धी प्रचार काय भो करते हैं | किन्तु अब इनसे से कुछ कार्य 
प्रांतीय इंस्टिट्यूट करने लगी हैं । कुछ प्रान्तोमे समितियों की देख 
भाल का कार्य सुपरवाइजिंग यूनियनस को दिया गया हैं. । 
सैन्टूल वेको का आय व्यय निरीक्षण सरकार द्वारा नियुक्त 
आय व्यय निरीक्षकों के द्वारा होता है । यह आय-व्यय निरीक्षक 
दिसाव की जांच के अतिरिक्त न वसूल हुए रुपये के विपय मे भी 
जांच करते हैं तथा सैन्टूल ब्रैंकों की आर्थिक स्थिति को भो देखते 
हैं। रजिस्ट्रार कुछ प्रश्न निश्चित करता है जिनका उत्तर तथा 
आय व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाती है । 
सेन्टूल बेक का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग 
के कर्मचारी करते हैं | जहां प्रांतीय बे क है, वहां प्रांतीय बेक के 
मैनेजर तथा डायरैक्टर भी निरीक्षण करते हैं। किन्तु यह सर्वमान्य 
बात है कि सेन्‍्दूल व को का निरीक्षण उचित रूप से नही होता 
है, क्योकि रजिस्ट्रूर तथा उनके कर्मचारी कुछ ही बोंको का 
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निरीक्षण कर पाते हैं। प्रत्येक बे क वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करके 
उसको आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट के सह्दित रजिस्ट्रार तथा हिस्से 
दारोके पास भेजताहै । बैलेंस शीट (लेनी देनीका लेखा) के अति- 
रिक्त प्रत्येक बेंक को लाभ और हानि का ब्योरा, तथा आमदनी 
और खचेका व्योरा भी सरकार को भेजना पड़ताहै। सैन्ट्ल बेंक 
रजिस्ट्रार को तिमाद्दी रिपोर्ट भेजते हैं. जिसमें उनकी आर्थिक 
स्थिति का व्योरा रहता है । सैन्टूल बैंक अधिकतर अपनी 
शाखाए' नहीं खोलते, किन्तु उन सैन्ट्ल बैंकों को जिनका ज्षेत्र 
बहुत बड़ा है, तथा उनसे सम्बन्धित समितियों की संख्या अधिक 
है, शाखाए' खोलने की आज्ञा दे दी गई है । 


आववा परिच्छेद 
प्रान्तीय बेंक 


सहकारिता आन्दोलन के क्रमशः देश मे फैलने पर यह बात 
अनुभव होने लगी कि यद्यपि सैन्ट्ल बैक सहकारी समितियों का 
निरीक्षण तथा उनकी देख भाल करने में रजिस्ट्रार का हाथ तो 
बटाते हैं, किन्तु आन्दोलन मे जितनी पूँजी की आवश्यकता होती 
है उसका उचित अबन्ध नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त सैन्ट्ल 
बैको का नियन्त्रण तथा उनके द्वारा साख समितियों की पूँजी 
की आवश्यकताओं का उचित प्रबन्ध करने के लिये भी प्रांतीय 
बेको की आवश्यकता प्रतीत हुईं। मेकलेगन कमेटी ( जो कि 
१६१४ से सहकारिता आन्दोलन की जांच के लिये बिठलाई गई 
थी) ने प्रत्येक श्रांव मे प्रांतीय बेक स्थापित करने की आवश्यकता 
बतलाई । वास्तव मे सैन्ट्ल बेको का आपस से सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये एक ऐसी संस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी। 
प्रान्तीय बेको से पूर्व यह कार्य रजिस्ट्रार करता था । यदि किसी 
सैन्टूल बेक को पूँजी की अधिक आवश्यकता होती तो रजिस्ट्रार 
को सूचना देने पर रजिस्ट्रार अत्येक सेन्ट्रल वेक को गश्ती चिट्ठी 
लिख देता था। यह काये रजिस्ट्रार भली भांति नही कर पाता 
था और साथ ह्वी उसका बहुत सा समय इस कार्य मे लग जाता 
था । कुछ सैन्ट्ल बेक ऐसे थे जो अपनी आवश्यकता से अधिक 
पूंजी आकर्षित कर लेते थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको 


१३२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


यथेष्ट पेंजी नहीं मिलतो थी, इस कारण ऐसे प्रान्तीय बक्ों 
की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुईं जो पहले प्रकार के बेंकों की 
अतिरिक्त पूँजी को जमा करें और दूसरे प्रकार के बेंकों को दे दें । 
इसके अतिरिक्त दृव्य बाजार ( 77070ए 779/8७४ ) तथा सह- 
कारिता आन्दोलन के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भी 
प्रान्तीय बैकों की आवश्यकता ग्तीत हुई । 


भारतवर्ष मे इस समय १२ प्रान्तीय बेंक हैं, ८ त्रिटिश भारत 
में तथा ४ देशी राज्यों में । ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रान्त को 
छोड़कर सभी बड़े प्रान्तो में प्रान्तीय बेंक हैं । देशों राज्यों मे 
हैदराबाद तथा मैसूर आदि में प्रान्तीय बेक हैं। 


यद्यपि इन बारह प्रांतीय बेंकों का संगठन भिन्न है परन्तु इन 
का कार्य एकसा हो है। प्रान्तीय बैंको के संगठन के विषय से दो 
बातें विचारने की हैं । एक तो यह कि आन्तीय बकों को भली 
भांति चलाने के लिये व्यापारिक बुद्धि, तथा बेकिंग की योग्यता 
चाहिये, इस कारण बेंक के डायरेक्टर व्यवसायी होने चाहिये। 
किन्तु व्यापारियों तथा व्यवसायियों को बेंक के बोडे आफ-डाय- 
रेक्ट्स में प्रधानता देने से हो सकता है कि सहकारिता के हितों 
की रक्षा न होसके । अस्तु, होना यह चाहिये कि डायरेक्टरो 
में सहकारिता वादियों का तो प्रधान्य हो किन्तु कुछ ऐसे 
व्यापारी अथवा बेंकिंग को समभने वाले लोगो को भी ले लिया 
जावे कि जिससे ब क कारये सुचारु रूप से चलता रहे | यह तो 


प्रान्तीय बेंक १३३ 
हुई सिद्धान्त की बात | अब यह देखना यह है कि हमारे प्रान्तीय 
बौकों का संगठन कैसा है । 

अधिकतर प्रान्तीय ब्रेक मिश्रित ढंग के हैं. अर्थात्‌ साधारण 
सभा तथा बोड आफ डायरैक्टरस दोनों ही मे दिस्सेदारो 
सहकारी समितियो, तथा सैन्टूल बेकों के प्रतिनिधि रहते हैं। 
मैकलेगन कमेटी के बोठने से पहिले ही, बम्वईं, मद्रास, तथा 
बर्मा से ऐसे बक स्थापित होचुके थे कि जो नियमानुसार तो 
प्रान्तीय बक नहीं थे ,किन्तु प्रान्तीय बेको का कार्य करते थे । 
यह बेक हिस्सेदार व्यक्तियो के थे और सैन्ट्ल वो क, तथा प्रार- 
म्मिक सहकारो समितियो को पूँजी देते थे। 


मैकलेगन कमेटी ने मिश्रित प्रान्तीय चेक स्थापित करने की 
राय दी थी इस कारण अधिकतर प्रांतीय बे को ने अपना संगठन 
बैसा ही बना लिया है । किन्तु पंजाब और ब'गाल के प्रान्यीय 
बे को से व्यक्ति हिस्सेदार नही हो सकते,केवल सैन्दूल बेक और 
सहकारी समितियां ही उनकी हिस्सेदार हो सकती हैं । इनके 
अतिरिक्त और सब बे क मिश्रित ब क है । 

यह तो पहले दी कद्दा जाचुका है कि प्रान्तीय बेक सैन्टूल 
बे को के अभिभावक का कार्य करता है । सहकारिता आन्दोलन 
का द्रव्य-बाज़ार से निकट सम्बन्ध स्थापित हो जावे इसके लिये 
आवश्यक है कि सहकारी सैन्ट्ल ब क बाहरी बे को से प्रान्तीय 
बेक के द्वारा कास करें। यद्यपि प्रत्येक प्रान्त मे यह सिद्धान्त 
सान्य है, किन्तु सब प्रान्तों मे इसके अनुसार काय नहीं होता । 


श्श्छ भारतीय असहकारिता आन्दोलन 


उदाहरण के लिये पंजाब, ब'गाल, और मद्रास में सैन्ट्रल वे क 
सीधे इम्पीरियल बे क से सम्बन्ध रख सकते हैं। किन्तु बन्बई 
में वे केवल प्रान्तीय बे के से ही सम्बन्ध रख सकते है। इसके 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि ग्रान्तीय बोक सैन्दरल 
बे कों को आपस सें एक दूसरे से ऋण न लेने दें, क्योकि इससे 
प्रान्तीय बे क सैन्टूल बे को का अनुशासन ठीक प्रकार से नहीं 
कर सकते | 


प्रान्तीय ब॑ को को प्रारम्भिक समितियों से भी सीधा संबन्ध 
नही रखना चाहिये,केवल़ उनसे सैन्ट्ल-बं को के द्वारा ही सम्बन्ध 
रखना चाहिये | कुछ प्रान्तो में प्रान्तीय बेंक प्रारम्भिक समितियों 
से सन्बन्ध नहीं रखते, किन्तु छुछ प्रांतीय बैंक ऐसे भी हैं जो उत् 
क्षेत्रों मे जहां कि सहकारी सैन्दूल बेंक नहीं हैं, प्रारम्भिक 
समितियां को पूजी देते है । 
प्रांतीय बेक अपनी कार्यशील पूँजी के लिये सहकारी समि- 
तियो, सैन्टूल बेंको, और जनता पर निर्भर रहते हैं । जब 
, प्रान्तीय बेंक सबब साधारण से डिपाजिट खीकार करते हैं. तो 
उन्हे जमा करने वालो को मांगने पर, देने के लिये नक्तद्‌ रुपया 
रखना पड़ता है। कुछ आन्तों मे प्रांतीय सरकारो ने नियम बना- 
कर कम से कम नक्तद्‌ रुपया कितना रखना चाहिये यह निश्चित 
कर दिया है। किन्तु अन्य प्रान्तो मे मेकलेगन कमेटी की सम्मति 
के अनुसार ही कार्य होता है। जितने दिनो के लिये प्रांतीय थ॑ क 
को डिपाजिट मिल्षती हैं उससे श्रधिक के लिये वे ऋण नहीं देते 


ग्रान्तोय वेक ९३५ 


निना-+ज+ता+ 
ञट 


हेदराबाद, विद्ार, तथा मद्रास प्रांतीय वेक अधिक से अधिक 
दो वर्ष के लिये डिपाज़िट लेते हैं । मध्यप्रांत, वम्बई, तथा 
पंजाब के बेंक अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिये डिपाजिट 
लेते है। ब'गाल बैंक तीन वर्ष तथा मैसूर ब क अधिक से अधिक 
दस वर्ष के लिये जिपाज़िट लेते हैं। ऊपर लिखे हुए बोक कम 
से कम एक सास से लेकर १५ सास तक लिये डिपाजिट स्वीकार 
करते हैं। कुछ प्रांतीय व क चालू खाता भी रखते हैं। पंजाब 
प्रांतीय बे क को छोड़ अन्य प्रांतीय चोंक साधारण बेकिंग भी 
करते हैं वे जनता की चालू जमा रखते हैं, हुंडियो का रुपया 
चसूल करते हैं, तथा अन्य कार्य करते हैं । 
बम्बई, सदरास, तथा पंजाब प्रान्तीय बेंकों ने लम्बे समय 
के लिये डिबेंचर# बेचे हैं। भारत सरकार ने इन डिबैचरों को 
टस्टी सिक्‍्यूरिदी मान लिया है । वम्बई ने £'प लाख, मद्रास ने 
२"१८ लाख, तथा पंजाब बेंक ने पांच लाख रुपये के डिबोन्चर 
बेचे हैं। प्रान्तीय बे को के सामने भी कारयशीत्न पूँजी के बाहुल्य 
तथा कमी की समस्या उपस्थित रहती है। अस्तु, प्रान्तीय बैंक 
जब कभी उनके पास कायशील पँजी का बाहुल्‍थ होता है एक 
दूसरे को कर्जा देते हैं, जब पूँजो की कमी होती है तो अधिक 
सूद देकर डिपाज़िट बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है | 
प्रान्तीय बैंक का हिसाब सहकारिता विभाग को जांचना 
-पाहिक कया संकारिता एक्ट के झलुतार रलिस्ट्रारं का यह 
# डिबेंचर वह रक़म है जो कि कम्पनियां या बैक सर्च 
साधारण से लेती हैं और जिसके लिये ऋण पत्र दे देती हैं । 
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मुख्य कार्य है। बहुत से भ्रान्तों में रजिस्ट्रारों ने पेशेबर आडिटरों 
द्वारा आंतीय वे क के हिसाब का आय-व्यय निरीक्षण करवाने 
की आज्ञा दे दी है। किसी किसी प्रांत मे पेशेवर आडिटरों द्वारा 
आडिट हो जाने पर प्रान्त का सहकारिता विभाग फिर आडिट 
करता है। आय-व्यय निरीक्षण के अतिरिक्त इन बंकों को 
अपनी आर्थिक रिथति का तिमाही लेखा रजिस्ट्रार के द्वारा अपनी 
प्रांतीय सरकार को भेजना पड़ता है| प्रान्तीय सरकार उस पर 
अपना मत प्रकट करती है । प्रान्तीय ब क वर्ष के अंत में बलेंस- 
शीट भी तैयार करके छापता है। कुछ प्रान्तीय बक छमाही 
बैलेंस शीट तैयार करते हैं| 


कुछ समय हुआ जबकि, “ अखिल भारतवर्पीय प्रान्तोय 
सहकारी बे क एशोसियेशन ” नामक संस्था को जन्म दिया गया 
है। इस एशोसियेशन का मुख्य कार्य यह है कि वह प्रत्येक 
सदस्य बे क की कार्यशील पूँजी के बाहुल्य तथा कमी के आंकड़ों 
को जमा करे और सब सदस्यो की सूचना के लिये भेज दे,जिससे 
कि सदस्यों को यह ज्ञात हो जावे कि किस बंक को पँजी की 
आवश्यकता है और कौन ब क कर्ज दे सकता है। इसके कार्य 
के अतिरिक्त एशोसियेशन की ब॑ ठक दो साल में एक एक बार 
होती है जिसमें बोकिंग सम्बन्धी, तथा आन्दोलन सम्बन्धी भ्रश्नों 
पर विचार होता है। और जब कभी प्रांतीय बेको को सरकार 
का ध्यान किसी विशेप बात की ओर , आकर्षित करना होता है 
तो यही संस्था सरकार से लिखा पढ़ी करती है । 


प्रान्तीय बेक १३७ 
कुछ प्रान्तो मे प्रांतीय घेक अपने से सम्बन्धित सैन्दूल 
बेको का नियन्त्रण करते है। इन प्रान्तो मे सैन्ट्ल बैंक डिपाजिट 
पर कितना सूद देंगे, तथा समितियों से क्रितना सूद लेगे, इसका 
नियन्त्रण प्रान्तीय बैंकों द्वारा हाता है। कुछ प्रान्तो मे प्रान्तीय 
बेंक सेन्ट्ल बेको से उनको आर्थिक स्थिति को जानने के लिये 
एक लेखा मांगते हैं। किन्तु अन्य प्रान्तों मे प्रान्तोय बेंक ऐसा 
कोई नियन्त्रण नही रखते । 





प्रत्येक प्रान्त मे प्रान्तीय बैंको ने अपना सम्बन्ध इस्पीरियल 
बैक से स्थापित कर रक्‍्खा है और वे सिक्यूरिटी देकर सक्कद- 
साख ले लेते हैं। अभी तक इस्पीरियल वोक, प्रान्तीय वे को को 
सहकारी क्राग़ज़# (०0090%०ए७ 947७7 ) अपने नाम 
करा कर उसकी जमानत पर ऋण दे देता था। किन्तु अभी 
कुछ दिनो से इस्पोरियल बे क ने अपनी सीति बदल दी है और 
चह सहकारी कागज की जमानत पर कर्ज देना स्वीकार नही 
करता | इस्पीरियल बे क अब केवल गवनमैट आफ इस्टडिया- 
प्रामिसरी नोट की सिक्‍यूरिटी पर ही सहकारी प्रान्तीय बेंकों 
को कज्ों देता है । प्रान्तीय बक सैन्ट्ल बे कों की मौसमी मांग 
को पूरी करने के लिये इस्पीरियल बक से नकद साख लेते थे 
किन्तु अब जब कि इम्पीरियल बे क ने साख देना बन्द कर दिया 


|. ॥ सहकारी क्राग्मज अथांत्‌ वह ऋण पत्र जो कि सेन्टल बैंक 
प्रान्तीय बे क को, तथा समितियां सेन्टल बे को को कर्ज लेने पर 
लिख देती हैं ४ 


श्श्ष भारताय सहकारिता आन्दोलन 

है तब वे भी सैन्टूल बंकों की मौसमी मांग को पूरा करने में 
अससथ हैं। इस नीति परिवर्तन का आन्दोलन पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह परिवतेन 
अभी हाल में हो हुआ है| प्रान्तोय ब को का रुपया एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेज़ने के लिये सरकार कोई फीस नहीं लेती । 
सहकारी प्रान्तीय बैंकों तथा इम्पीरियलछ बैंक का 
सम्बन्ध-सैन्टूल बे किंग इनकायरी कसेटी के सामने भी यह 
प्रश्न आया था | सहकारिता आन्दोलन मे लगे हुए कार्यकर्ताओं 
ने इम्पीरियल बंक की इस विषय में कड़ी आलोचना की । 
सैन्टूल बकिंग इनकायरी कमेटी ने इस प्रश्न पर अपना सत 
निम्न लिखित शब्दों में दिया है। “ इम्पीरियल बेंक ने सहकारी 
बेकों को पजी देने के सम्बन्ध में अपनी नीति मे विशेष परिवतन 
कर दिया है। इम्पीरियल बेंक जिस प्रकार पहले सहकारी बेंकों 
को सहायता पहुंचाता था उस प्रकार अब सहायता पहुँचाने को 
तैयार नहीं है” । कमेटी के सामने इम्पीरियल बैक के प्रतिनिधियों 
ने गवादी देते समय इस बात पर विशेष जोर दिया कि सहकारी 
बंकों को चल पूंजी ( 000 7.७5०७7.७४७ ) के लिये ,इम्पीरियल 
वंक पर अवलम्बित न रहना चाहिये, उन्हे चल पंज्ी का प्रबन्ध 
स्वयं करना चाहिये। क्योंकि संकट के समय इम्पीरियल बंक 
को भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इसके अतिरक्त इस्पी 
रियल बेंक के अधिकारीबर्ग ने कद्दा कि सहकारी काग़ज़ की 
जमानत का मूल्य आरंभिक सहकारी साख समितियों की आर्थिक 
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स्थिति पर ही अवलंबित है । किन्तु सहकारी साख समितियों की 
आर्थिक दशा अत्यन्त दीन है इस कारण यह जमानत प्रथम 
श्रेणी की जमानत नही है । इसका विचार न करके यदि इम्पीरियल 
बैंक समितियों के प्रो-नोट की जमानत पर ऋण देदे तो ऋणके न 
चुकाये जाने पर बैक के लिये यह आवश्यक हो जावेगा कि वे क 
समितियों के सदस्यो को भूमि को वेचदे, जो कि न तो उचित ही 
होगा और न व्यवहारिक द्वी होगा । 


४ इसके विपरीत सहकारिता आन्दोलन मे लगे हुए 
कार्यकर्ताओं का मत है कि ग्रामीण साख समितियों के प्रो-नोट 
से अधिक सुरक्षित जमानत और दूसरी हो ही नहीं सकती | 
क्योकि सदस्यों का दायित्व अपरिमित है । साधारणतः प्रांतीय 
बेंक तथा सैन्दूल वक अच्छी सहकारी समितियों के शो-नोट 
इस्पीरियल बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। इस कारण 
यह कददना ग्रलत है कि रुपया बसूल करने के लिये. भूमि को 
बेचने की आवश्यकता होगी। चल पूंजी के विषय मे उन लोगों 
का यद्द कहना है कि यदि प्रान्तीय सहकारी बेक चल पूँजी का 
प्रबन्ध स्वयं करेंगे तो छुछ रुपया बेकार पड़ा रहा करेगा, क्योंकि 
उसका उपयोग सबंदा नहीं होता, इससे व्यय अधिक बढ़ेगा और 
लाभ बहुत कम होगा। जिसका फत्न यह होगा कि भविष्य में सूद 
की दर न घटाई जा सकेगी ! उनका यह भी कहना है कि 
समितियों के ओ-नोट पर इम्पीरियल बे क--७३ लाख से अधिक 
को साख नहीं देता था, यह इम्पीरियल्न बेक के लिये कुछ अधिक 


१४० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


नहीं है, फिर जब कि इम्पीरियल बेक के पास सरकार बहुत सा 
रुपया बिना सूद लिये दी रखती है उस दशा में इम्पीरियल बेंक 
का यह कतेव्य हो जाता है कि बह सहकारिता 
आन्दोलन की सद्दायता करे”। सैन्ट्ल बे किंग इनकायरी कमेटी 
ने इस्पीरियल वे क के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक- 
िंत किया है और साथ ही इस बात पर जोर दिया है. जहां तक 
हो सके इस्पीरियल बंक को आन्दोलन की सहायता करना 
चाहिये | 


इसके अतिरिक्त सहकारिता ,आन्दोलन के कायकर्ताओं को 
इस्पीरियल बे क के विरुद्ध एक शिकायत यह भी थी कि इस्पी- 
रियल ब॑ क सहकारी बंको का रुपया सहकारिता के कार्य के 
लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना फीस नहीं भेजना चाहता | 
भारत सरकार का यह मत है कि जो रुपया सहकारिता 
आन्दोलन के उपयोग के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजा जाबे उस पर इम्पीरियल ब के फीस न ले, यदि सहकारी 
, बैक यह कह दें कि यह आन्दोलन के उपयोग के लिये है। 
इस्पीरियल बे के का कहना है कि थह न्‍्यायोचित नही है कि 
अन्य व्यापारिक ब को को यह सुबिधाये न दी जायें और सह- 
कारी बको को यह्‌ सुविधा दीजाबे कि जिनको कर दाताओ 
के द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। इस पर सैन्दल बेकिंग 
इनकायरी कमेटी ने अपना स्पष्ट सत दे दिया है कि सहकारी 
बेको का रुपया बिना फीस के भेजना अत्यन्त आवश्यक है, हां, 


प्रान्तीय बेंक १४१ 
जो रुपया कि सहकारी कार्य के लिये न भेजा जाबे उसपर 
उतनी ही फीस लीजावे कि जितनी मिश्रित पूंजी वाले बको से 
लीजाती है | 


मिश्रित पूजी वाले व्यापारिक बैंक तथा सहकारी 
बैंकों की स्पधीः--सिश्रित पूँजी बाले ब को तथा सहकारी वे को 
में कोई अनुचित स्पर्धा नही है । वांस्तव में इन दोनों प्रकार के 
ब को का कार्य क्षेत्र इतना भिन्न है कि अनुचित स्पर्धा का तो कोई 
प्रश्न ही लहीं उपस्थित होता | कुछ लोंगों का ऐसा मत है कि 
सहकारी बैंक सरकार की सहायता पाकर डिपाजिट आकर्षित 
करने में अन्य बे को से अनुचित स्पर्धा कर रहे हैं। प्रान्तीय सहकारी 
ब क तथा सैन्ट्ल बे को की डिपाज़िट रेट के आंकड़े देखने से ज्ञात 
होता है कि सूद की दर मिश्रित पूँजी वाले ब को से अधिक नहीं 
है, इस कारण प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता । 





सैन्टूल बेकिंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए 
इम्पीरियल बे क के गबनेर ने कह्या था| कि सहकारी बौंको को 
फेवल सहकारिता आन्दोलन तक अपने कार्य की सीमा बना 
लेनी चाहिये और मिश्रित पूँजी वाले बेंकों तथा अन्य बैंकिंग 
कार्य करने वालो से ग्रतिदवन्द्ता न करनो चादिये। यद्यपि अभी 
तक सहकारी ब क केवल सद्दकारी बॉ किंग मे लगे हुए हैं किन्तु 
सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए लोगों का यह मत है. कि सह- 
कारी बको को सब प्रकार का कार्य करना चाहिये | इम्पीरियल 
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बक के गवर्नर का यह भी मतथा कि सहकारी बे को को बे किंग 
का इतना ज्ञान नहीं होता कि वे चालू खाता, बिल, हुंडी तथा 
रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजने का 
काम कर सकें | सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्ता इसको मानने 
के लिये तैयार नहीं हैं और सेन्ट्रल वे किंग इनकायरी कमेटी ने 
भी अपनी सम्मति सहकारी ब को के पक्त में दी हैं । 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि सर- 
कार तथा सहकारिता आन्दोलन का क्या सम्बन्ध है । सिद्धांत की 
दृष्टि से तो सरकार का सहकारी विभाग केवल प्रचार तथा निरीक्षण 
कार्यक्रे लिये ही उत्तरदायी है,किन्तु वास्तव में सरकार का उत्तरदा- 
यित्व कुछ अधिक है। जब जब सहकारी बैंकों को आर्थिक संकट 
का सामना करना पड़ा है तब्र तब सरकार ने सहकारी बैंको को 
सहायता की है, इस कारण हदृव्य बाज़ार सें यह धारण बन 
गई है कि जब कभी इन ब॑ को पर आर्थिक संकट आवेगा, सर- 
कार उनकी सहायता करेगी | इसी आश्वासन के कारण हृव्य- 
बाज़ार भे सहकारी बे को की ग्रतिष्ठा तथा साख है। वास्तव में 
वात भी ऐसी ही है । जब वर्मा तथा मध्य प्रान्त के आन्तीय 
बेंकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त डंबांडोल थी तब प्रान्तीय 
सरकारो ने उनकी सहायता की । 

वस्तु-स्थिति यह है कि सरकार किसी सहकारी बे क अथवा 
समिति के दृटने पर कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं लेतो है। 
सैन्टूल व किंग इनकायरी कमेटी का मत है कि जब किसी विशेष 
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कारण वश इन ब्रेकों पर आर्थिक संकट आ जावे तो सरकार 
थोड़े समय के लिये सहायता दें दिया करे किन्तु यह सद्दायता 
साधारणत. न दी जावे । साधारणतः प्रान्दीय बैक यशथेष्ट पूँजी 
आकर्षित करलेते है, किन्तु कभो कभो पूँजी को अधिक आवश्य- 
कता द्वोती है । ऐसे समय पर प्रान्तीय सरकार को उन्हें ऋण दे 
देना चाहिये । 
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सैन्ट्ल वो किंग इनकायरी कमेटी के सामने प्रांतीय सहकारी 
थे को ने अपनी निम्न लिखित मांगें पेश की थी | 

(१) जो पूँजी सम्बन्धी सुविधाएं इम्पीरिल वेक अभी तक 
प्रान्तीय बैंफो को देता आया है बह एक नियम बनाकर उसे देने 
के लिये वाधित किया जावे । एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक के 
लिये इम्पीरियल व के, बेक रेट पर प्रान्तीय बेकों को उसके 
प्रोन्तोट पर ऋण दे, तथा किश्तों मे चसूल करले । एक वर्ष 
से कप्त के लिये प्रो-्तोट पर वे क रेट से एक अति शत कम सूद 
पर ऋण दे । 


(२) खेती बारी के लिये इम्पोरियल बेक म्रान्तीय सहकारी 
बोका को नक्तद साख दे तथा उनको हुँडियो (बिल्स) को भुनादे । 

(३) जहा इम्पीरियल बेक की जांच नहीं हैं वहा सहकारी 
सेन्ट्ल बेक सरकारी खजाने का काम करें। 


(४) देश के अन्तरगत रुपये को एक खान से दूसरे स्थान 
पर भेजने के लिये सरकारी खजाने अधिक सुविधाए' दे और 
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देश के अन्तरगत विनिमय-व्यापार सहकारी बैंकों के लिये उचित 
समझा जावे । 


(४) प्रांतीय बैंक ग्रामीण क्षेत्रों मे खेती की उपज को सुरक्षित 
रखने के लिये अन्न भण्डार बनवाने करी आवश्यकता समभतते हैं। 
इसके विना सहकारी विक्रय समितियां देश में स्थापित नहीं की 
जा सकती । इन भरडारों के बनवाने के लिये सरकार प्रान्तीय 
वे को को सूद पर पूँजी दे । 


(६) यदि सहकारी समतियां अपनी पूँजी सरकारी ऋण में 
अथवा भूमि वन्धक वेंकों के डिवेन्चर खरीदने में लगावें तो 
उनकी आय पर इनकम टैक्स न लिया जावे | 


सैन्टरल बेंकिंग इनकायरी कमेटी ने पद्दिली दो मांगो के ब्रिपय 
में जो सम्मति दी है वह तो पहिले दी लिखी जा चुकी है किन्तु 
इम्पीरियल बैंक से तो सहकारिता आन्दोज्ञन का सम्बन्ध तभी 
तक रहा जब तक रिजवबं वेंक स्थापित नहीं हुआ था । रिजब 
बवेंक के स्थापित होने पर तो सहकारिता आन्दोलन का सीधा 
सम्बन्ध रिज़व वेक से दवा गया हैं। इस लिये यह जानना 
आवश्यक है कि रिजर्व व क का सहकारिता आन्दोलन के ग्रति 
क्या कर्तव्य हंगा। कमेटी के सतानुसार रिजर्ब वे क, आन्तीय 
सहकारो वेंकों को निन्‍त लिखित सुविधाए' दे। 


(९) प्रान्तीय बैंक भी अन्य बैंकों के साथ सदस्य-वेंक बना 
लिये जावें, और उन्हें भी हुंडी सुनाने की सुविधा दी जावे । 
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(२) प्रास्तीय वेंकों को खेतों-बारी की मौसमी पजी की 
आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक पूजी की आवश्यकता 
होती हू इस बात को ध्यान में रखते हुए रिज्ञव वंक को यह 
अधिकार दिया जाबे कि वह प्रान्तोय थे को की ६० दिन में 
चुकने वाली हुंडियों को भुनादे, जिससे कि प्रान्तीय बेंक आवश्य- 
कंता के समय किसानों की मांग को पूरा कर सकें | 


रिज़य व क को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि 
बह प्रान्तीय व झो को सहकारो कागज़ को साख पर ऋण दे 
सके। साथ दी यह अधिकार भी होना चाहिये कि वह 
पदार्थ, सौदागरों सामान, तथा गोदामों की रसीद की जसानत पर 
ऋण दे सके | 


कमेटी की सम्मंत्ति में यदि सद्कारी व कों की खज़ाने का 
काम दे दिया जावे तो सम्भवतः उनकी अतिष्ठा बढ़ जावेगी। 
किन्तु बतसान स्थिति में सहकारो व को को आन्दोलन सम्बन्धी 
काय के अतिरिक्त ओर छुछ भो न करना चाहिये नहीं तो उनकी 
शक्ति बट जाबेगी। कमेटी ने यह भी शिफारिश की है कि 
प्रान्तीव व॑ की को गोदासो के वसवाने के लिये कस सूद पर 
रुपया दिया जाबे | 


अव केचल एक मांग शेष रहती है--- कि सहकारी 
समितियों को इतकम टेक्स से मुक्त कर दिया जावे। सहकारो 
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समितियों का लाभ इनकम-टेक्स से मुक्त है, किन्तु सुपरटैक्स 
से मुक्त नहीं है| कमेटी की राय में लाभ सुपर टेक्स से भो मुक्त 
कर देना चाहिये | गवनेसेंट सिक्यूरिटी तथा भूमि वन्धक बैंक 
के डिवैन्चरों में जो रुपया लगाया जावे उसकी आय पर जो टेक्स 
लिया जाता है बह भी न लिया जावे, किन्तु यह उतने ही रुपये 
की आय पर छोड़ा जावेगा कि जितना रुपया रक्षित कोप, तथा 
चल पूँजी के लिये गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटी तथा भूमि वन्धक बे को 
में ज्गाना नियमानुसार सहकारी समितियों तथा वे को को 
आवश्यक्ष है | 


नवां परिच्छेद 
सहकारी भूपि बंधक बैंक 

यह तो पहिले ही कद जा चुका है कि किसान को साधारण 
खेती बारी के कारत्रार को चलाने के लिये थोड़े समय के लिये 
ऋण की आवश्यकता पड़ती है । इसके अन्तर्गत वह सभी ऋण 
आजाबेगा जो कि पशु, बीज, खाद, दल तथा अन्य यन्त्र 
खरीदने के लिये, लगान देने के लिये, तथा अपने कुटुम्ब के पालन 
के लिये लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि की चकवन्दी [करने, उसको उप- 
जाऊ बनाने के लिये, कूआं खोदने के लिये तथा क्लोमती यन्त्र 
खरीदने को अधिक समय के लिये ऋण चाहिये । 


आस्य सहकारी साख समितियां किसानो को थोड़े समय के 
लिये ऋण देती हैं। आरम्भ मे जब कि सहकारिता 
आन्दोलन का श्री गणेश हुआ था उस समय लोगो की यह 
धारणा थी कि साख समितियां अधिक समय के लिये भी ऋण 
दे सकेगी। यह केवल धारणा ही नद्दी थी वरन साख समि- 
तियों ने अधिक समय के लिये ऋण दिया और अब भी देती 
हैं। किन्तु एक तो साख समितियों के पास इतनी पूँजी नहीं थी 
कि वे सदस्यो के पुराने ऋण चुका सकें और न ऐसा उनके द्वित 
में ठीक द्वी था, इस कारण साख समितियां अधिक समय के 
लिये ऋण बहुत कम देती हैं। अधिकतर प्रन्तीय बेकिंग इन- 


१४८ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
'क्वायरी कमेटियों की यह सम्मति है. कि खिर- सम्पत्ति को वन्धक 
रख कर अधिक समय के लिये ऋण देना ग्रामीय साख 
समितियों के लिये ठोक नहीं है। एक तो साख समितियों 
को सिर सम्पत्ति को जमानत पर ऋण देने से व्यक्तिगत 
साख के महत्व का विस्मरण दो जाने की सम्मावना है, जो 
कि सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सहकारी साख समि- 
तियां तो केवल व्यक्तिगत साख पर ही ऋण देती हैं । दूसरा 
कारण यह है कि सेन्ट्ल वे क तथा ग्रामीय साख समितियों में 
डिपानज्निट थोड़े समग्र के लिये होती हैं. अस्तु, थोड़े समय के 
लिये जमा किये हुये रुपये से अधिक समय के लिये ऋण देना 
जोखिम से खाली नही है तथा यद्द त्रेंकिंग के सिद्धान्त के भी 
विरुद्ध हैं । तोसरे अधिक समय के लिये ऋण देने में सम्पत्ति 
की जमानत लेते समय उस के मूल्य को आंकने तथा 
उसके खाम्रिल के विपय में जाँच करने के लिये 
अनुभवी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की आवश्यक्रता 
दोंगी जो कि आर्सीय समितियों के पास नहीं हैं । इसके 
अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि वन्‍्धक रखने पर 
उसके सम्बन्ध के कागज भामीय समितियों के पास रखने में 
जोखिम है, और अन्तिम सबसे बड़ी कठिनाई यह उपग्तिति 
होगी कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पेंजी फंस 
जावेगी ओर समित्ति को सदस्य के विरुद्ध डिगटी करा कर उस 


भूत को नीलास करवाना होगा | यह सत्र कानूनी काम समिति 
सफलता पृवेक नहीं कर सकेगी | 
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केवल प्रान्तीय बे किंग इनकायरी कमेटियो की ही यह राय 
नहीं है कि समितियां भूमि वन्धक रखकर अधिक समय के लिये 
ऋण न दे, वरन सैन्टूल वोकिंग इनकायरी कमेटी के सामने 
गवाही देते हुए प्रास्तोय वे को के प्रतिनिधियों ने भी यही सम्मति 
दी थी। 


यदि ग्रान्तीय बे किंग इनक्कायरी कमेंटियो की रिपोर्टों का 
अध्ययन किया जावे तो ज्ञात होगा कि प्रान्तीय सहकारी बे क, 
सेन्टूल ब क, तथा साख समितियां, किसान के पुराने ऋण को 
चुकाने मे असमथ है। यहां हम प्रान्तीय बेकिंग इनकायरी 
कमेटियों की अपने अपने भान्‍्तों के विषय से सस्मति 
लिखते हैं। 

आसाम--यद्यपि कुछ ऋण अधिक समय के लिये दिया 
जाता है किन्तु थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से 
अधिक ससय के लिये ऋण देना नीति के विरुद्ध समझा 
जाता है। 

बज़गल-अधिकतर सेन्टर बैक समितियां को पुराना ऋण 
चुकाने के लिये तीन वर्ष के लिये रुपया उधार देते हैं, छुछ बैंक 
पांच वर्ष के लिये भी उधार देते है। 

बिहार उड़ीसा--बिहार उड़ीसा में सहकारो समितियां पुराने 
ऋण को चुकाने के लिये ऋण देती हैं किन्तु सहकारी विभाग 
ने इस प्रकार के ऋण की रक्ेस निश्चत कर दी है जिससे अधिक 
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ऋण , लम्बे समय के लिये नहीं दिया जा सकता । यह ऋण 
दो साल से लेकर दृप साल तक के लिये दिया जाता है ! विद्दार 
उड़ीसा कमेटी की राय में ऋण कमसे कस पांच साल के लिये 
देना चाहिये | कमेटी की यह भी राय है कि सहकारी साख समि- 
तियां कभी सी सफलता पूथषक इस समस्या को इल न कर सकेंगी। 

वम्बई--बम्बई प्रान्त में समितियां सदस्यको ७५० रुपये तक 
पुराना क्र चुकाने के लिये ऋण देती हैं, किन्तु बहुत थोड़ी 
समितियां ही यह सुविधा प्रदान करती हैं । 

वर्मा--बर्मा मे चार वर्षों के लिये ऋण दिया जाता है । 

भध्यग्रान्त-- मध्य ग्रान्त से साख समितियों ने सदस्यों के 
पुराने ऋण को चुका देने का प्रयत्न किया किन्तु सदस्यो से किश्तें 
वसूल न की जा सकी । अब आन्दोलन की नीति यह है कि 
अधिक लम्वे समय के लिये ऋण न दिया जावे । 

मदरास--मदरास में पांच वर्षों के लिये ऋण मिल सकता है 

पंजाब--पंजाब में सहकारी साखसमितियां बहुत कम पुराने 
ऋणख को चुकाने के लिये ऋण देती हैं, यह्‌ कार्य वहां सहकारी 
भूमि वन्धक वे क करते हैं । 

ऊपर लिखे हुये विवरण से यह स्पष्ट है कि सहकारी साख 
समितियां अधिक समय के लिये किसान को पूँज्जी नदी देसकर्ती। 
इसके लिये भूमि बन्धक बेक अधिक उपयुक्त हैं। सेन्ट्रल बेंकिंग 
इनक्कायरी कमेटी की भी यही सम्मिति है । 

भूमि चन्‍्धक वे क तीन अकार के होते हैं ! (१) सहकारी 
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(२) गैर सहकारी, (३) अधे सहकारी | सहकारी भूमि वन्धक 
बेंक के सदस्य ऋण लेने वाले होते हैं, वेक की पूँजी नद्दी होती ! 
जो भूमि वन्धक रखदोी जातो है उसकी जमानत पर चन्धक वांड 
(१०६2० ४९ ७0०7० ) बेचे जाते हैं और उनसे पूँजी प्राप्त 
की जाती है | यह वे के ज्ञाभ को लक्ष्य करके कार्य नहीं ऋरते 
बरन सूद की दर घटाने का प्रयत्न करते हैं । 

गैर सहकारी भूमि वन्धक वेक मिश्रित पूँजी के होते हैं । 
जिस प्रकार कि अन्य व्यापारिक वेंक लाभ को दृष्टि से स्थापित 
किये जाते हैं बैसे ही यह व क भी हिस्सेदारों को सम्पत्ति होते हैं 
ओर लाम की दृष्टि से चलाये जाते हैं । किसान इत्यादि अपनो 
भूमि वन्धक रख कर उनसे ऋण लेते हैं । इस प्रकार के बेक 
योरोपीय देशो में सर्वत्र ही स्थापित किये गये हैं किन्तु राज्य उन 
पर नियन्त्रण रखता है कि जिससे वे ऋण लेने वालों को तंग न 
करें। अर्थ सहकारी भूमि बन्धक वे क न तों पूर्ण रूप से सह- 
कारी होते हैं और न गैर सहकारी । 

भारतवर्ष में बड़े जमीदारों के लिये गेर सहकारी तथा 
किसानो के लिये सहकारी भूमि वन्धक बे क उपयुक्त होंगे । कितु 
जो कुछ भी भूमि वन्धक वे क भारतवर्ष में ख्वापित किये गये हैं 
वे अर्थ सहकारी हैं, कोई भी पूर्ण सहकारी नहीं कह जा सकता। 
इस समय जो भी बे क कार्य कर रहे हैं वे परिमित दायित्व वाली 
संखाये हैं उनके सदस्य अधिकतर ऋण लेने वाले ही होते हैं। 
किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भो ले लिये जाते हैं कि जो ऋण लेने वाले 
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नही होते । इन सदस्यो को ब क के प्रवन्ध मे सहायता पहुंचाने 
तथा पूंजी को आकर्षित करने के उद्यं श्य से लिया जाता है। यह 
ज्लोग प्रांत के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं। क्रमशः ऐसे सदस्योंको हटा 
देने को नोति है कि जिससे बंक पूर्ण रूप से सहकारी संस्था 
बन जावे । किन्तु यह बात सबों को खीकार करनी पड़ती है कि 
जिस प्रकार रैफीसन सहकारी समितियों में सदस्यो का समिति 
के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध होता है वैसा इन बंकों सें 
नहीं होता । 
१६२६ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव ह्वारा भूमि ब'धक 
बेकों को एक योजना तैयार की थी, बह इस प्रकार है । 
बे क के उद्य श्य--(१) किसानो की भूमि तथा मकानों को 
छुड्डाना, (२) खेती की भूमि तथा खेती बारी के धन्धे की उन्नति 
करना तथा किसानों के मकानों को बनवाना, ( ३ ) पुराने ऋण 
को चुकाना, (४) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना । 
भूमि बधक ब॑ क का काये क्षेत्र छोटा होना चाहिये, किन्तु इतना 
छोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रबन्ध न होसके | यह्‌ नियम न 
बनाया जावे कि ऋण केवल साख समितियों को ही दिया 
जावेगा, हां यदि ऋण लेने वाला साख समिति का सदस्य हो तो 
उसके विषय में समिति का मत ले लिया जावे, किन्तु समिति पर 
उस ऋण का कोई उत्तर-दायित्य न रहे । 
सदस्य को उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक 
ऋण नहीं दिया जासकता | प्रत्येक सदस्य को बक का हिस्सा 
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खरीदना होगा कि जिससे बैंक के पास अपनी निज की पूँजी हो 
जाबे और जिसकी जमानत पर वेंक को बाहर से पूँजी मिल 
सके | ऋण लेने वाले के हिस्से का मूल्य जितना ऋण वह लेना 
चाहता है, उसका चीसवां हिस्सा होना चाहिये । प्रत्येक व क 
अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये एक रक्तम निश्चित करले 
जिससे अधिक ऋण किसी भी सदस्य को न दिया जावे। प्रान्त 
के सब भूमि वन्धक वे के अपना एक संगठन करे और एक 
केन्द्रीय संस्था स्थापित कीजाबे । केबल केन्द्रीय संस्था ही डिब्रेचर 
बेचे, पृथक पृथक भूमि वन्धक वे के डिब्रेंचर न बेचे | 

शाह्दी कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार सम्मेलन के ग्रप्ताव का 
अनुमोदन किया है और उसकी सम्मति मे सहकारी भूमि बंधक 
अधिक उपयुक्त हैं। कृषि कमीशन के सामने यह प्रश्न उपस्थित 
किया गया था कि सरकार भूमि चन्धक बोक के डिबे चरो को 
खरीदे अथवा नहीं | कमोशन का मत है कि सरकार को इन 
बैंकों के डियेचरो पर सूद की गारंटी दे देना चाहिये, और उन 
को टूस्टी सिक्‍्यूरिटी बना देना चाहिये । डिबे चर केन्द्रीय 
संख्या बेचे । कुछ वर्षों तक एक सरकारी कर्मचारी मेक की 
प्रबन्ध कारिणी समिति मे अवश्य रक्खा जांबे । 

१६२८ से रजिस्ट्रार सम्मेलन ने कृषि कमीशन की रिपोर्ट पर 
विचार किया | सम्मेलन ने ऋूपि कमीशन की सम्मति का अलु- 
सोदल किया केवल एक वात पर सस्मेलन ने ऋषि कमीशन से सत 
भेद प्रकट कियाथा । रजिस्ट्रार सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया 
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कि सरकार को इन बेंकों के डिबेंचर खरीद कर तथा इनको 
ऋणशण देकर सद्दायता देनी चाहिये । 
इस समय छुछ भूमि बन्धक बेंक भारतवर्ष के भिन्न मिन्न 
प्रांतों में स्थापित किये गये है और उनका संगठन सहकारिता 
ऐक्ट के अनुसार हुआ है। पंजाब, मद्रास, बम्बई, आसाम, 
तथा बंगाल में यह पाये जाते हैं | अन्य प्रान्तों में भूमि बन्धक 
बेंक नहीं हैं, किन्तु सब प्रान्तों में इन बैंको के स्थापित करने का 
विचार हो रहा है;संयुक्त प्रान्त में त्तो एक स्थापित भी होगया है । 
किन्तु अभो तंक रजिस्ट्रार सम्मेलन की बनाई हुई योजना कार्य 
रूप में परिशित नहीं होसकी है। कारण यह है कि जो भी भूमि 
बन्धक बे क स्थापित किये गये हैं वे इस योजना के पूर्व ही 
स्थापित किये जाचुके थे। 
अब हम भिन्न भिन्न प्रान्तों के भूमि बन्धचक बे कों के विषय 
में यहां कुछ लिखेगे । 
पंजाब--पंजाब में १२ भूमि बन्धक बेंक हैं। मिंयाबली तथा 
मूंग ब को के अतिरिक्त और सब बंक एक एक तहसील मे 
कार करते हैं। केवल वे दोनो बैंक ज़िलो में काये करते हैं। इन 
बेकों के सदृस्‍्य साख समितियों के अतिरिक्त वे ही लोग हो 
सकते हैं जो कि भूमि के खामी हैं।. किसी भी सदस्य को भूमि 
की मात्गुज़ारी के तीस शुने से अधिक ऋण नहीं दिया जा 
सकता। तीन कामों के लिये ऋण दिया जाता है । पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि को छुड़ाने के लिये, तथा भूमि के 
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सुधार के लिये। १६३० में लगभग एक-तिहाई कर्जदारों ने अपनी 
किश्ते नही चुकाई थी। अब सहकारिता विभाग ने निम्य किया है 
कि अधिक से अधिक एक सदस्य को केवल ५०००) रु० ही दिये 
जावें, किन्तु केवल चार चेंकों ने इस नीति को खवीकार किया है। 
सात बैंको ने यह रक्तम १०,००० और एक बैक 
ने १४,००० निश्चित को है । कुछ थे को मे डायरेक्टर स्वयं ऋण 
खूब जे लेते है तथा अपने संबन्धियों को उनकी हेसियत से 
अधिक ऋण दे देते हैं, जिसका फल यह होता है कि वेंक 
को द्वानि हो जाती है | इस कारण पांच बे क तो डायरैक्टरो को 
ऋण देते ही नही और केवल एक मे विना किसी रोक टोक के 
डायरैक्टरो को ऋण दिया जा सकता है । वाकी ६ बोको में 
डायरैक्टरों को तभी ऋण दिया जा सकता है. कि जब दो-तिदाई 
डायरेक्टर उपस्थित हों और सब ऋण देने को राजी हों, और 
सरकारी सदस्य लिखित स्वीकृति दे दे । 

इस बैंको की कार्यशोल पूंजी का वहुत बड़ा भाग सरकार ने 
ऋण खरूप दिया है। प्रान्तीय वैको ने पाच लाख रुपये के डित्रे चर 
बेचे है। प्रान्दीय सरकार ने २५ वर्ष के लिये उनकी अदायगी 
की गारंटी दी है। यह आशा की जाती है कि आगे गारंटी की 
आवश्यकता न पड़ेगी | 

सद्रास--मद्रास में भूमि बन्धक बे कों का क्षेत्र बहुत ही 
छोटा होता है। एक बेक कुछ गांवो के, समूह में ही कार्य करता 
है। बं को का कार्य क्षेत्र इस कारण इतना छोटा रक्‍खा गया कि 
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जिससे कार्य कर्ता भूमि की भत्नी भांति जांच कर सके और 
स्प पं ० ख ब्जछ ब्ः ७ 
अवेतनिक डायरेक्टर गांवो में जाकर देख सके कि वे क के कर्म- 
ही. में ्ज्ः 
चारियो की रिपोर्ट ठीक है अथवा नहीं। मद्रास में यह बक 
अपने हिस्से की पूँजी का केवल आठ गुना या दूस गुना ऋण 
बाहर से ले सकते हैं । 


आरम्भ मे यह योजना थी कि यह बेंक डिबेंचर चेचकर 
कार्य शोल पूँजी इकट्टी करेंगे । सरकार ने यह खीकार कर लिया 
था कि जितने मूल्य के डिबेचर बेंक वेच लेबेंगे उतने ही मूल्य 
के सरकार ले लेगी । बैंक दिये हुए ऋण पर ६ फी सदी सूद लेते 
हैं। जो ऋण ६ फी सदी सूद पर दिया जाता है चह सवा सोलह 
बष के लिये होता दै क्योंकि दिये हुये ऋण का १२ फी सदी प्रति 
बष वसूल कर लेने से सवा सोलह बप सें सूद सहित ऋण चुक 
जाता है। किन्तु सब बको ने इस ढंग को स्वीकार नहीं किया है। 
ऋकतिपय बेंक प्रति बप कुछ फी सदी असल का, और बचे हुए 
अंश पर सूद लेते हैं। 

ऋण देने का ढंग यह है कि सदस्य प्रार्थना पत्र देता है। 
बैंक उसकी भूमि का मूल्य अंकवाता है तथा उसका कानूनी 
अधिकार देखता है । ऋण की क्‍यों आवश्यकता है और उसके 
चुकाने की सदस्य से योग्यता है अथवा नहीं । इतनी जांच कर 
चुकने पर ऋण दिया जाता है। 

पिछले दिनों से इन ब को ने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है 
ओर एक सदस्य को अधिक से अधिक ४०००) २० देने का 
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निश्चय किया है । आरम्भ मे प्रत्येक वेक अपने डिब्रेंचर प्रृथक 
चेचता था झिससे वड़ी गड़बड़ रहती थो, इस कारण एक 
केन्द्रीय संद्था को जन्म दिया गया है कि जा सब वे को के लिये 
डिबेंचर बेचेगी। प्रान्तीय बे क ने इसके डित्रेंचर खरीदकर इन 
बेकों को सद्दायता दी है तथा प्रान्तीय सरकार ने इन डिव्रेंचरो 
पर जो कि अगले पांच वर्षो में वेचे जाबंगे ६ प्रति शत सूद देने 
की गारंटी दी है। किन्तु सरकार अधिक से अधिक पचास लाख 
रुपये पर ही गारंटी देगी | यह निश्चय किया गया है कि सब 
भूमि वन्‍्वक बैक श्रपने पास वन्धक रखी हुई भूमि को सैन्दूल 
वेंक ( केन्द्रीय संस्था ) के नाम करदें और सेन्ट्रल चैक डिबेचर 
निकाले । रजिस्ट्रार सरकार को ओर से ट्स्टी नियुक्त किया गया 
है कि बह देखे कि घोक डित्रे चर खरीदने वालो के अति अपना 
कतेठ्य पालन करता है कि नदीं । मद्रास में इस समय ४२ भूमि 
बंधक बे क कार्य कर रहे हैं । 

बम्बई--बम्वई में अभी हाल मे द्वी भूमि बंधक बेकों की 
स्थापना की गई है इस कारण यहां यह संख्या से अधिक नहीं है। 
पूव खानदेश, धारवार, तथा भड़ौच, के जिल्लो मे बेको को स्था- 
पना हो चुकी है। जो उद्यश्य कि रजिस्ट्रार ने भूमि वन्‍्धक बैकों 
के निधोरित किये हैं उन्हीं कार्यों के लिये क़र्ज़ा दिया जाता है । 

चेको के सदस्यों को जिवना ऋण लेना होता है उसके पांच 
प्रति शत मूल्य के हिस्से उन्हे खरीदना पड़ते हैं. । बंक भूमि के 
मूल्य की आधी रक्तम तक ऋण देसकते हैं । ऋण १० से ३० 
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वर्ष तक के लिये दिया जाता है। बकी की म्बन्ध कमेटी में 

(जिस्ट्रार तथा ग्रान्तीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि रहते हैं। सर- 

कार ने आरम्भिक काल में महकंमा साल का एक एक आफिसर 

भत्येक बैंक को दे दिया है जो कि भूमि के मूल्य को कूतता है। 


बल्माल--बन्नाल मे भी इस बेंकों की संख्या कम है। इस समय 
केबल दो बैंक काये कररहे हैं । एक राजशाही ज़िले में दूसरा बाकर- 
गंज ज़िले में | इन बैंकों का कार्य क्षेत्र भी छोटा है। जिन कार्यों 
के लिये ऋण दिया जाता है, वे लगभग वे ही हैं जो कि रजिस्ट्रार 
सम्मेलन ने निधोरित किये थे। सदस्य को अपने हिस्सों के मूल्य 
का दस गुना ऋण मिल सकता है। ऋण एक वर्ष से लेकर २० 
बर्ष तक के लिये दिया जाता है। 

आसाम--आसाम मे पांच बैंक हैं। अधिक से अधिक ऋण 
सदस्य के हिस्सो के मूल्य से बीस गुना तथा भूमि के मूल्य का 
आधा दिया जासकता है। जिन कार्यों के लिये ऋण दिया जाता 
है वे लगभग वहीं हैं जिनके लिये अन्य आन्तों में ऋण दिया 
जाता है। अधिक से अधिक २० वर्ष के लिये ऋण दिया जाता 
है। और एक सदस्य को अधिक से अधिक १०,०००) २० ही 
दिया ज्ञा सकता है। 


सैन्ट्ल बैंकिंग इनकायरी कमेटी के सामने भूमि बन्धक 
बे को के सम्बन्ध मे निम्न लिखित प्रश्न उपसित थे :-- 
(१) ऐसी कौन कौन सी आर्थिक आवश्यकताए' हैं जिनके 
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लिये किसान को अधिक लम्बे समय के लिये ऋण देना 
उचित है। 

(२) अधिक से अधिक ऋण कितने समय के लिये देना 
चाहिये और उसके चुकाये जाने का ढंग क्या होना चाहिये ? 





(३) भूमि वन्धक बवेक अपनी कायेशील पूँजी कैसे इकट्टी 
करें। क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जाबे. उस दशा में 
ऋण वयथा हिस्सों के मूल्य का क्या अनुपात हो | यदि डिचे- 
चर बेच कर कार्यशील पूँजी इकट्ठा करना अभीष्ठ हो तो प्रत्येक 
भूमि वन्‍्धक को यह अधिकार दिया जावे, अथवा किसी एक 
केन्द्रीय संस्था को । थदि भ्रत्येक भूमि वन्‍्धक बेक को यह 
अधिकार न दिया जावे तो प्रान्तीय सहकारी वे क यह कार्य करे 
अथवा कोई प्रथक सेन्‍्ट्ल भूमि बन्धक बे क इसके लिये स्थापित 
किया जावे | 


(४) क्या भूमि बन्धक बे के साधारण चेकों तथा सर- 
कारी सैन्ट्ल बे को की भांति डिपाज़िट लें | यदि लें तो उसके 
लिये क्या शर्तें होनी चाहिये ? 

(४) जहां सरकारी साख समिति तथा भूमि बन्धक वेक 
एक ही स्थान पर हों वहां उनका क्या सनन्‍्बन्ध होना चाहिये ? 


(६) क्‍या सरकार इन वे को को आर्थिक सहायता दे? 
यदि दे तो किस अकार दे। व को को ऋण देकर, वे को को टैक्स 
तथा फीस से मुक्त करके, डिबेंचरों के मूल तथा सूद की गारंटी 
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देकर, उनको टस्टी सिक्‍यूरिटी वना कर अथवा डियेचर 
खरीद कर | 

(७) क्या एक विशेष कानून बना कर इन बको को यह 
अधिकार देना चाहिये कि वे विना अदालत मे गये हुये बन्धक 
रखी हुई भूमि को वेच दें । 

सैन्टूल वे किंग इनकायरी कमेटी की यह सम्मति तो हम 
पूब ही लिख चुके हैं कि बड़े बड़े ज़मीदारों के लिये तो व्यापा 
रिक भूमि वन्धक वे क जो मिश्रित पूजी वाले हों स्थापित किये 
जांय और किसानो के लिये सहकारी भूमि वन्धक वैक स्थापित 
किये जाबें । इसके अतिरिक्त ऊपर लिखे प्रश्नों पर कमेटी की 
सम्मति नीचे लिखी जाती है । 

(१) कमेटी को राय में निम्न लिखित कार्यों के लिये ऋण 
देना चाहिये । 

(क) किसान की भूसि ओर मकान को छुड़ाने के लिये 
तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिये | 

(ख) भूमि तथा खेती बारी के ढंग सुधारने के लिये तथा 
किसानों के मकान वनवाने के लिये । 


(ग) विशेष अवजाश्रों में भूमि खरीदने के लिये । 


कितना ऋण और कितने समय के लिये दिया जावे यह 
ऋण लेने वाले की क्षमता तथा जिस कार्य के लिये ऋण लिया 
जा रहा है, उस पर निर्भर होगा | रुपया पांच वर्ष से लेकर बीस 
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वर्ष के लिये दिया जावे | आगे चल कर तीस वर्ष के लिये भी 
रुपया दिया जा सकता है | कमेटी की सम्मति मे ४५००० रू० से 
अधिक एक सदस्य को न दिया जाबे, सदस्य को भूमि का आधे 
से अधिक ऋण किसी भी दशा में न दिया जावे | 


कमेटी की राय मे ऋण सूद सहित बराबर बरावर किश्तों 
मे लिया जावे । जिससे कि एक निश्चित समय पर ऋण चुक 
जावे | इससे यह लाभ होगा कि किसान को लगभग उतनी ही 
किश्त देनी होगी जितना कि वह महाजन को सूद देता है । किन्तु 
बैको को ये अधिकार दे दिया जावे कि यदि वे चाहे तो दूसरे ढंग 
से किश्ते वसूल कर सकते हैं। 


भूमि बन्धक बैकों की कार्येशील पूँजी, हिस्सा पूँजी, तथा 
डिबेचरो से प्राप्त की जानी चाहिये | हिस्सा पूँजी दो प्रकार से प्राप्त 
की जासकती, एक तो आरम्भ से हिस्सा बेच कर, दूसरे ऋण 
लेते समय दो हुई रक्तम में से पांच प्रति शव काठ कर हिस्से का 
मूल्य वसूल करने से । किन्तु आरम्भ से काम चलाने के लिये 
जहां कही भी आवश्यकता हो प्रान्तीय सरकार बेंकों को बिना 
सूद के रुपया दे दे और डिबेंचर बिकने पर जो रुपया आवे उसमें 
से सरकार का रुपया दे दिया जाबे | यह ध्यान मे रखने की बात 
है कि पूँजी की यह व्यवस्था बेको के प्रारम्भिक काल से ही उप- 
युक्त होगी । विशेषज्ञो का कथन है कि आगे चत्न कर इन बेंको 
को बहुत पूँजी की आवश्यकता होगी, उस समय प्रान्तीय सर- 
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कारों को इन बेंकों के हिस्से खरीद कर इनकों सद्ययता पहुंचाना 
चाहिये । 
अधिकतर कायशील पूंजी डिबेचरो के द्वारा दी प्राप्त हो 
सकती है । सैन्टल बेंकिंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते 
हुए कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने कद्दा था कि बेकों की 
जितनी हिस्सा पूँजी हो उससे पांच गुने डिबेंचर निकालना 
चाहिये | किन्तु कमेटी इससे सहमत नही है। कमेटी की राय 
मे बेंक जितने मूल्य के डिबेंचर निकालना आवश्यक सममे 
निकाले किन्तु डिबेंचरो का मूल्य भूमि बन्धक रख कर दिये हुए 
ऋण से अधिक न होना चाहिये। क्योकि उस भूमि की जमानत 
पर ही डिब्ेचर निकाले जावेगे। डिबेंचरों को सफलता पूर्वक 
बेचने के लिये सरकार ह्वारा मूलधन की गारंटी दी जाने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, हां सूद की गारंटी सरकार को 
अवश्य दे देना चाहिये | कमेटी की यह भी सम्मति है कि 
यदि सरकार को इस बात का संतोष हो जावे कि बैंक ने डिबेंचरो 
को चुकाने का प्रबंध कर लिया है तो इन डिबेंचरों को द्स्टी 
सिक्‍्यूरिटी बना देना चाहिये । 
कमेटी की सम्मति है कि डिबेंचर एक केन्द्रीय संस्था 
( प्रान्तीय भूमि बंचक बैंक ) निकाले, और ज़िला भूमि बंधक 
बैंक उनको बेचे । ज़िला बैंक बंधक की जमानत पर प्रान्तीय बेक 
से पूँजी ले ले और आन्तीय बैक उस सिक्‍यूरिटी पर निभर हो 
कर डिबेचर निकाले । बेकिंग इनकायरी कमेटी की यह स्पष्ट 
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सम्मति है कि सहकारी साख समितियां, सहकारी सैन्दूल बेंक, 
तथा प्रान्तीय सहकारी बेक थोड़े समय के लिये किसान को साख 
देने का प्रबंध करें ओर प्रान्तोीय भूमि बंधक बेंक, तथा जिला 
भूमि बंधक वेक अधिक समय के लिये साख दें। जहां सहकारी 
साख समिति तथा भूमि बन्धक बेंक दोनों ही काये कर रहे हों 

वहां दोनो संखाओ को एक दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र रहना 
चाहिये दया दोनो से सहयोग होना आवश्यक है | यदि कोई साख 
समिति का सदस्य भूमि वंचक्र बेक से ऋण लेने के लिये प्रार्थना 
पत्र दे तो बैक समिति से उसऊे विपय से पूछ तांछ करले, किन्तु 
समिति ऋण की जिस्मेदार न होगी | 


कमेटी, भूमि वंवक बैंक के लिये बाहर की डिपाजिट लेना 
उचित नही समझती | कारण यह है कि बेंक को अधिक लस्बे 
समय के लिये ऋण देना पड़ता है अस्तु, डिपाज़िठ के रुपये से 
ऋण देना बैक के लिये उचित न होगा । 

भूमि बधक बैको की सफलता के लिये सहकारितावादी यह 
आवश्यक सममभते हैं कि बेको को यह अधिकार दिया जावे कि 
वे बिना अदालत में गये अपना रुपया वसूल करने के लिये बंधक 
रक्‍्खी हुई भूमि जब्त करले और बेच दें । अधिकतर प्रान्तोय 
बेंकिंग इनकायरी कमेटियो ने इस मांग का विरोध किया है। उन 
का कहना है कि जब वेंक इस अधिकार का उपयोग करेंगे तब 
उनके विरुद्ध जनता मे विरोधो वातावरण तैयार हो जावेगा। 
दूसरा कारण उनके विरोध का यह है कि यदि बेंको को यह अधि- 
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->म्जशथययच७०७ ख््कट््स्स्प्सल्स्स्स्सस 
कार दे दिया गया तो वे ऋण देते समय भूमि की भली भांति 
जांच पड़ताल नहीं करेंगे । उनके विचार से यदि बेंक सावधानी 
से कार्य करें और उनका प्रबन्ध अच्छा हो तो मुक्कदमेत्राज़ी की 
आवश्यकता न पड़ेगी । सैन्ट्ल बेकिंग इनकायरी कमेटी के 
सामने भी यह प्रश्न उपस्थित किया गया था। जो लोग कि बैको 
को यह अधिकार देने के पक्त में हैं. उत्का कथन है कि यदि कोई 
विशेष क़ानून बनाकर यह अधिकार न दे दिया गया तो फल यह 
होगा कि बैंक को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी, अथवा रजि- 
स्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये पंच के सामने मुकदमा लड़ना पड़ेगा। 
भारतव् में सम्पत्ति का हस्तांतरकरण क्रानून (78780 
०0 ?709०%9 8०७ ) तथा ज़ाब्ता दीवानी ( सिविल्ल प्रोसी- 
डयोर कोड ) इतने पेचीदे हैं कि बेंक को डिगरी कराने में बहुत 
समय तथा धन नष्ट करना होगा। इसका फल यह द्वोगा कि बेंक 
को कार्य करने में बहुतसी रुकाबटो का सामना करना होगा 
तथा डिबैंचरों की बिक्री पर इसका बुरा असर होगा। योरोपीय 
देशो में भी भूमि बंधक बेकों को विशेष क़ानून घना कर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो 
चैंक बिना अद्यालत मे गये भूमि को बेच सकता है । सैन्दूल 
बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी का मत है कि बिना यह अधिकार दिये 
डिबेंचर बेच कर कार्यशील पुँजी प्राप्त नही की जासकती, जनता 
डिबेंचरों को न लेगी । अस्तु, कमेटी ने इस सांग का समथन 
किया है साथ ही यह भी कहा है कि देनदार को यह अधिकार 
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ज््स्स्ल्य््चवलच्य््च्््चच्स्च्स्स्फ्स्म््प्पिा 
होना चाहिये कि यदि बह सममता है कि बैक का कार्य न्यायपूर्ण 
नही है तो वह अद्दालत की शरण में जासके । वेक के देनदार के 
हिस्सेदार तथा अन्य किसी लेनद्ार को भूमि के बेंक द्वारा जब्त 
कर लेने पर यदि हानि होती हो तो वह भी अदालत की शरण 
मे जा सकता है । 





भारतवर्ष के कुछ प्रान्तो मे भूमि हस्तांतर क्लानून ( लैड- 
ऐलीनियेशन ऐक्ट ) लागू हैं | इस क्वानून के अनुसार कुछ 
जातियां खेति-हर जातियां मानली गई हैं ओर उन्ही जातियो के 
लोग भूमि सोल ले सकते है । यह कानून सारे पंजाब, तथा 
संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्‍्न और सैन्टल एरिया % के किसी 
भाग मे लागू है। इन प्रांन्तो मे भूमि बन्धक बेको को अधिकार 
मिलजाने पर भी भूमि के वेचने मे अड़चन होगी। इसके अतिरिक्त 
बहुवसे प्रांतोमें लगान काश्तकारी क्रानून (टिनैन्सी ऐक्ट) के कारण 
भी भूमि के बेचने मे रुकावटे होगी । प्रान्तीय बेकिंग इनक्वायरी 
कमेटियो का सत है कि भूमि इस्तांतर क्रानून से विशेष लाभ नहीं 
हुआ है। अस्तु,इन क्वानूनो मे ऐसा परिवतेन कर देना चाहिये कि 
बेंको को भूमि के बेचने मे कोई रुकावट न हो । 


# सीधे भारत सरकार द्वारा शासित प्रान्त अर्थात्‌, देहली, 
अजमेर-सेरवाड़ा और कुगे । 


है | 4 कप 
दसवा परिच्छद्‌ 
अपव्यय को बेद करने वाढी तथा मितव्ययता बढ़ाने 
वाली समितियां । 


धर्म गोला--घर्म गोला सहकारी साख समिति की ही 
मांति समितियां हैं। वे अनाज का ऋश देते हैं। किसान को 
निधेन होने के कारण अपना अनाज फसल के काटते ही बेच देना 
पढ़ता है, क्योकि उसे मालगुजारी, लगान तथा महाजन का ऋण 
देना होता है। जिस समय किसानों को अनाज बेचना पड़ता है 
उस समय अनाज का भाव बाजार मे बहुत गिरा हुआ होता है । 
इसका फल यह होता है कि किसानो के पास इतना अनाज नहीं 
रहता कि वह वर्ष भर अपने कुद्धम्ब का भरण पोपण कर सके | 
इस कारण किसान को साहूकार से बहुत अधिक सूद पर 
अनाज उधार लेना पड़ता है, यदि किसान दो या तीन महीने 
तक रुक सके तो उसको अपने अनाज को अच्छी क्रीमत मित्र 
सकती है। 


गोला किसान को उस समय जब कि भाव गिरा होता है, 
अनाज नहीं बेचने देवा है,वह किसानो को अनाज उधार देता है, 
तथा यथेष्ट अनांज एकत्रित कर लेता है कि जिससे अकाल के 
समय उसका उपयोग किया जासके । 

गोला अपरिमित दायित्व वाली संखा दोती है उसका 
संगठन सहकारी साख समिति जैसा ही होता है। साधारण सभा 
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को सारे अधिकार होते हैं तथा प्रवन्ध कारिणी सभा दैनिक कार्य- 
वाही की देख भाल करती है। गोला की पजी,अनाज की डिपाज़िट, 
अनाज के दान, तथा अनाज के ऋण से इकट्टी होती है। सदस्य 
केवल प्रवेश फीस अनाज मे नहों देते। समिति अधिक से 
अधिक कितना अनाज डिपाजिट के रूप में ले सकती है तथा 
कितना उधार ले सकती इसका निश्चय साधारण सभा ही करती 
है। प्रत्येक सदस्य को सभा द्वारा अनाज की निर्धारित राशि 
गोले को देनी पड़ती है जो सूद सहित कुछ वर्षों वाद दे दी जाती 
है । गोला सदस्यों को ही अनाज उधार देता है, अनाज बीज के 
लिये, कुद्ठम्ब के पालन के लिये, तथा अधिक सूद पर लिये 
हुए अनाज को वापस देने के लिये, दिया लाता है। सूद २५ फी 
सदी लिया जाता है । अनाज के गोले बिहार-उड़ीसा, पंजाब, 
मैसूर तथा कु में पाये जाते है । 


रहन सहन सुधार सम्रितियाँ--भारतीय ग्ामो में 
सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों पर इतना अधिक अपव्यय होता 
है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं | यद्यपि किसान निर्धन होता है 
फिर भी जन्प्र, मरण, तथा विवाहोत्सव के समय पर जाति 
बिराद्रो को दावत देने में, तथा अन्य कार्यों मे कर्ज ले कर व्यय 
कर देता है। इस अपव्यय को रोकने के लिये कुछ प्रान्तों में 
समितियां स्थापित की गई हैं । पंजाब मे और संयुक्त प्रन्त में 
इन समितियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। पंजाब के रजिस्ट्रार 
का कथन है कि जिन स्थानों पर यह समितियां स्थापित हो गईं 
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है वहां के रहने वालो को इनके द्वारा प्रति वष हज़ारों रुपये को 
बचत होती है। जो मनुष्य कि इन समितियों के सदस्य होते हैं 
वे तो नियमानुसार इस प्रकार का अपव्यय कर ही नहीं सकते, 
साथ ही वे अन्य किसी मनुप्य के विवाहोत्सव मे सम्मिलित 
नहीं हो सकते जहां इस प्रकार का अपव्यय किया जावे | 
इस प्रकार समिति का प्रभाव ग्ेर सदस्यों पर भी पड़ता है । 
समिति विवाह तथा अन्य उत्सवों से कितना व्यय होना चाहिये 
यह निश्चित करती है और जो सदस्य नियमानुसार काये नहीं 
करता उस पर जुमाना करती है। यह समितियां गावो की सफाई 
का कार्य मी करती हैं.। गलियों को साफ तथा उनको एकसा कर- 
वाती हैं। कुछ समितियां गांव बालो को हवा का महत्व बतलाकर 
मकानो मे खिड़की इत्यदि बनवाती हैं । यह समितियां जेवर 
बनवाने का भी विरोध करती हैं क्योकि आर्थिक दृष्टि से तो यह 
हानिकर है ही साथ ही चोरो का भी भय रहता है। यह समि- 
तियां सदस्यों को खाद गड्ढे मे रखने के लिये बाधित करती हैं, 
जिससे कि गांव गन्दा न हो और खाद उत्तम तैयार हो । पंजाब 
स्रे एक समिति ऐसी है जिसके सदस्यो ने कंडे न बनाने और 
सारे गोबर की खाद बनाकर खेतो मे डालने का निश्चय किया है। 
संयुक्त प्रान्त और पंजाब में यह समितियां ग्राम सुधार का कार्य 
किसी न किसी रूप मे अवश्य कर रही हैं। इनकी संख्या पंजाब 
प्रान्त मे क्गभग ३०० के है । संयुक्त प्रान्त मे इन समितियों की 
संख्या पंजाब से बहुत अधिक है । यह समितियां अधिकतर आँत 
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प्रान्त के पूवे मे हैं। गांबो की सफाई, खाद बनाने, शिज्षा देने, 
तथा अपव्यय को रोकने का कार्य यह समितियाँ विशेष रूप से 
करती है । संयुक्त प्रान्त के सहकारिता विभाग के उच्च अधि- 
कारियो का मत है कि इस प्रान्त की समितियां अन्य सब परान्तो 
की समितियों से अधिक सफलता पूर्वक काये कर रही हैं। अन्य 
प्रान्तों मे सहकारी साख समितियां ही इस बात का प्रयत्न करती 
हैं कि अपव्यय कम हो । काश्मीर राज्य मे सहकारी साख समि- 
तियो ने यह नियम बना लिया है कि यदि कोई सदस्य सामाजिक 
कार्यो पर अधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना किया जावे । 


पंजाब में एक अत्यन्त उपयोगी संस्था को जन्स दिया गया 
है वह है मुकदमे तय करने वाली समितियां। आज हमारे देश 
में मुकतरसेवाजी का रोग इस थुरी तरह से फैला हुआ है कि 
सस्भवतः और किसी भी देश से इतनी निर्धन जनसंख्या मुक्तदमे 
बाजी में इतना अधिक अपव्यय न करती होगी। प्रत्येक गाव बर्ष 
भर में हजारों रुपय बकीलो और अदालत की भेंट कर देता 
है। घर मे भोजन नहीं है किन्तु कर्ज लेकर, पशुधन बेचकर 
दसारे सूखे किन्तु निधन किसान भाई मुक्तदमे लड़ते हैं। इस 
भयंकर अपव्यय को रोकते के लिये पञाब में लगभग ४० सद- 
कारी समितियां स्थापित की गई हैं। समिति की पंचायत समिति 
के सदस्यो के मुक्तदमे फैसल करती है.। यदि पंचायत सममौता 
नही करा पातो है तो पंच नियुक्त कर दिये जाते है और वे 
फैसला करते हैं । पंचो का फैसेला अदालत को मान्य होता है। 


१७० भारतीय सदकारिता आन्द्रीज्ञन 
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किन्तु ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब कि समिति को फ़ैसला 
अदालत के द्वारा मनवाना पड़े। सदस्य स्त्रय॑ फैसले को मान 
लेंते हैं | संयुक्त प्रान्त में पंचायतें स्थापित की गई हैं जो मुक्दमों 
का फ्रेंसला करती हैं । 
मितव्यायिता सहकारी समितियां-पंजाब में मितव्ययरिता 
सहकारी समितियां यथेष्ट संख्या में स्थापित कर दी गई हैं। 
यह समितियां नौकर पेशा तथा मऊदूरों में मितव्ययिता के भाव 
का प्रचार करती हैं । भारतवर्ष में नौकर पेशा तथा मजदूरों में 
मितच्यता के भाव को जाग्रत करने की अत्यन्त आवश्यकता है 
क्योंकि इस देश में सामाजिक तथा धार्मिक छत्यों में मठुष्य को 
अत्याधिक व्यय करना पढ़ता है। ग्राम निवासी को कुछ न कुछ 
अवश्य बचाना चाहिये नहीं तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। यह समितियां अपने सदस्यों से प्रति मास उन्तके 
बेतन में से कुछ लेकर जमा करती हैँ तथा उस रुपये को किसी 
लाभदायक्र कार्य में लगाकर अपने सदस्यों के लिये सूद ग्राप्त 
करती हैं। दो या चार वर्षों के उपरान्त बह रुपया सूद सह्दित 
बापिस कर दिया जाता है । यह समितियां अधिकतर कर्ज नदी 
देती हां छुछ शमितियां जितना रुपया कि जमा हो जाता हैं 
उसका £«० फ्री सदी कर्ज दे देती हैं। यदि समिति जमा किये हुए 
रुपये से अधिक कछ दे दे तो वह मितव्ययिता समिति नहीं रह्‌ 


# 


जाती, वद्द साख समिति हो जाती है | पंज्ञाव में लगभग १००० 


कि 


मितव्ययिता समितियां हैं जिनमें लयभग आठ लाख रुपये जमा हैं ! 
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इन समितियों मे स्कूलों के अध्यापक दी अधिकतर सदस्य होते हैं, 
किन्तु कुछ वकील, पुलिसमेन, रेलवे कर्मचारी तथा दूकानदार भी 
इस समितियों के सदस्य हैं। पंजाब मे सबा सो समितियां केवल 
श्षियो की हैं जिन्होने एक लाख रुपये जमा कर लिये हैं। इसमे 
कोई सन्देह नहीं यदि मित्तव्ययिता का प्रचार किया जावे तो यथेष्ट 
रुपया जसा किया जा सकता है, क्योकि बहुत से साधारण स्थिति 
के नौकर तथा सजदूर यथेष्ट रुपया जमा करते हैं| 

पंजाब से स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये भी मितव्ययिता 
समितियां स्थापित की गई हैं। एक स्कूल की समिति ने एक नई 
योजना निकाली है । विद्यार्थियों से ज॑गलो की कुछ चीज़ो को 
इकट्ठा करने के लिये कहा जाता है और जब वे अधिक राशि मे 
इकट्ठो दोजाती हैं. तो बेच दी जाती हैं और विद्यार्थियो के नाम 
उनका रुपया जमा कर लिया जाता है । 

मद्रास मे ऐसी लगभग सवा सौ समितियां हैं तथा संयुक्त 
भानन्‍्त, अजमेर मेरबारा, और बम्बई मे भी थोड़ी सी समितियां 
मजदूरों मे सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। यह समितियां अपने 
सदस्यों को दोम-सेफ ( छोटी तिजोरी ) देकर कुछ रुपया बचाने 
की आदत डाल सकती हैं । बम्बई, बिहार, तथा संयुक्त प्रान्त मे 
कुछ समितियों ने ऐसा किया भी है । 

छादया पद्धांत--बंगाल तथा बिहार मे सहकारी साख 

समितियों ने मुठिया पद्धति चलाई है। प्रति दिन प्रत्येक सदस्य 
से,मुट्ठी भर चांवल अथवा और कोई अनाज लिया जाता है और 
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उसको वेचकर सदस्यो के नाम रुपया जमा कर दिया जाता है। 
बंगाल के एक जिले मे सहकारी साख समितियों ने १६२६ मे 
मुठियो द्वारा प्राप्त अन्न ८१,००० रु० को बेचा | गाँवों में मितव्य- 
यिता का प्रचार करने का यह ढंग अच्छा है | 

लगान देने वाली समितियां--पंजाब में लगान देने 
बाली कुछ समितियां स्थापित को गई हैं। यह समितियां ग्रति 
बर्ष फसल पर सदस्यो से कुछ रुपया वसूल करती हैं । इनका 
उद्देश्य हैं कि वे इस प्रकार इतना रुपया जमा कर लेंगी कि 
अत्येक सदस्य की जमा के सूद से उनकी लगान दे दें । यद्द समि- 
तियां अभी नई हैं इस कारण इनऊे बिपय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता ! 

चारा सहकारी समितियाँ--थोड़ीसी समितियां पंजाब 
तथा बड़ोदा राज्य से चारे को अच्छी फसल के समय एकत्रित्त 
करके अकाल में सदस्यो को देने के लिये स्थापित की गई हैं । 

पंजाब से पचास के लगभग समितियाँ फसल नष्ट हो जाने 

पर सदस्यों की सहायता करने के लिये स्थापित की गई हैं। 
ससितियां हर फसल पर फुछ अनाज किसान से लेती हैं और 
उसको वेचकर उसका मूल्य उसके नाम जमा कर देती है। यह 
रुपया सदस्य साधारणतः निकाल नहीं सकता। जिस साल 
उसकी फसल नष्ट हो जाती है तमी उसको रुपया निकालने की 
आज्ञा मिलती है । 





ग्यारहवा परिच्छेद . 
दूध सहकारी समितियां 


भारतवर्ष को अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी है फिर भी 
ऐसे मनुष्यों की संख्या कुछ कम नहीं है जिन्हें मांस खाने से 
कोई आपत्ति नहीं और जो कभी कभी थोड़ा बहुत मांस खाते 
भी हैं, किन्तु जिन्हे मांस खाने को नही मिलता । बात यह है कि 
जिन देशो की आबादी घनी है वे मांसाहारी हो दी नहीं सकते । 
भूमि की उत्पादन शक्ति तथा जन संख्या का घनिष्ट सम्बन्ध है । 


घने आवाद देश के लिये मांस बिलास को वस्तु है । जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाह होता है उतनी भूमि पर अनाज 
उत्पन्न करके आठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता है। 
अस्तु, मांसाहारी केवल बही देश हो सकते है जहां भूमि तो बहुद 
है किन्तु जन संख्या कम है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, 
अरजेनटाइन, इत्यादि । अथवा वे घने आबाद देश मांसाहारी 
हो सकते हैं जो धनवान होने के कारण विदेशों से मांस मंगाकर 
खा सकते है, जैसे इद्धलेड इत्यादि | भारतवर्ष मे जो लोग मांस 
खाते हैं उन्हे यथेष्ट मांस खाने को कहां मिलता है ? साधारण 
भारतीय स्वाद के लिये कमी कभी मांस खा क्ेता है । 

इस कारण भारतव्ष की अधिकांश जनसंख्या को शाकाहारी 
बनना पड़ा है, अस्तु, भारतीयो के स्वास्थ्य के लिये फल और 
दूध की बड़ी आवश्यकता है। यदि देश मे दूध की उत्पत्ति का 


श्७छ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





हिसाब लगाया जावे तों ज्ञाव होगा कि प्रति मनुष्य प्रति दिन 
आध छुटांक से भी कम दूध उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थित में 
मनुष्यों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है विशेष कर नगरो 
में तो दूध को समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। शहरो 
को छोड़ दीजिये वहां तो दूध का अकाल है, छोटे छोटे कस्तरो में 
भी दूध उचित मूल्य पर नही मिलता। शहरो में समीपचर्ती गांवों 
से दूध आता है अथवा शहरो में रहने वाले घोसी और ग्वाले दूध 
को बेचते है। किन्तु दोनों ही प्रकार का दूध अच्छा नही होता। 
गांव से आया हुआ दूध--अधिकतर नगर के समीप- 
चर्ती पांच या छः मील की दूरी से किसान दूध बेचने आता है। 
जो किसान मेंस रखता है वह शहर के किसी हलवाई से बात- 
चीत कर लेता है। हलवाई खोये के हिसाब से दूध के दाम देता 
है | यदि्‌ हलवाई किसान से आठ सेर का दूध लेता है तो आहक को 
चार सेर का ही देता है। किसान हलवाई को शुद्ध दूध देवा है 
किन्तु वह सायंकाल शहर सें नहीं आ सकता इस कारण 
सायंकाल का दूध प्रातः: काल के दूध के साथ सिला कर लाता 
है । अतएव नगर-निवासियों को बासी दूध पीने को मिलता है। 
इस प्रकार दूध पीने वाले और बेचने वाले दोनों को हानि उठानी पड़ती 
है, क्योकि किसान को अपना दूध सस्ते दासों पर देना होता है। 
शहरों के ग्वालों का दूध-शहरो के घोसी अपनी गाय 
मेंसो को लेकर शहरो मे द्वी रहते हैं । शहरों में स्थान की कमी 
होने के कारण इन ग्वालो के स्थान बहुत गन्दे रहते हैं जहां एक 


दूध सहकारी समितियां एष्श्‌ 
प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो कि दूध को दूषित कर देते 
हैं। विशेषज्ञों का कथन है कि शहरो के कीटारु युक्त दूध को 
पीने के ही कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूध बहुद 
शीघ्र बिगड़ने चाली वस्तु है इस कारण ग्वालो का दूध स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक होता है। ग्वाल्ा भी उसी कीमत पर दूध 
चेचता है जिस पर हलवाई | शहरो मे दूध पहुंचाने को समस्या 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर सहकारी समितियों के द्वारा ही वह 
हल हो सकतो है। 
दूध सहकारी समितियों का संगठन-समीपबर्ती चार 
पांच गांवों के लिये सहकारी समिति का संगठन किया जावे । 
जितने किसान गाय या भैस रखते हैं उनको सदस्य बनाया जाबे। 
प्रत्येक सदस्य को अपना सब दूध समिति के दफ्तर में निश्चित 
समय पर पहुंचाने पर वाध्य किया जावे। जमेनी के बवेरिया , 
प्रान्त से समितियों ने किसानो का दूध इकट्ठा करने का एक 
अच्छा ढंग निकाला है ; प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से अपने 
गांव भर का दूध इकट्ठा करके अपनी गाड़ी मे समिति के कार्या- 
लय मे लाना पड़ता है, इससे दूध इकट्ठा करने मे सुविधा होती 
है । डेनमाके की सहकारी समितियों ने दूध इकट्ठा करने के लिये 
एक नवीन योजना निकाली है। जिन प्रदेशों मे पक्को सड़के हैं 
बहां की समितियां मोटर के द्वारा सद्स्थो का दूध इकट्ठा करती 
हैं। प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर अपना दूध लेकर 
गांव के बाहर सड़क के किनारे आ जाते हैं और मोटर आकर 
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इनका दूध ले जाती है। जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं वहां यह 
काम घोड़ा गाड़ियों से लिया जाता है। समिति गत्येक सदस्य 
को एक वर्तन देती है जो प्रति दिन भाष द्वारा साफ किया जाता 
है। इसी चेन में मर कर सदस्य दूध समिति को देता है| 

समिति का मन्त्री बेतनिक कर्मचारी होता है उसे दूध के 
धथ्रे का जानकर होना आवश्यक है । डेनमाक तथा जमेनी में 
दूध के बंधे की शिक्षा प्राप्त बरिद्यार्थी मन्‍्त्री बनाये जाते है। सन्त्री 
दूध की जाच करता है, यदि दूध मे मिलावट होती है तो सदस्य 
पर जुर्माना किया जाता है। दूध नापकर सदस्य के हिसाब में 
जमा कर लिया जाता है, कहीं कहीं दूध का मूल्य मक्खन के 
ओसद से दिया जाता है ! 

दूध आ जाने पर सम्रिति का मन्त्री समिति की गाड़ी में 
ढघ नगर को भेज देता है। समिति मक्खन बनाने की मशीन 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं अपनी पँजी से खरीदती है । मन्त्री 
उन यन्त्रों के उपयोग से उत्तम जाति का सक्खन तेयार करता 
है। समिति अधिक राशि में मक्खन बनाती है और डिब्बों में 
भर कर विदेशों में बेचती है । एक जिले की सहकारी दूध 
समितियां मित्र कर एक दूध सहकारी यूनियन का संगठन 
करती है | यूनियन का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह समितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशों में वाजार तेयार करे 
ओर अपने से संबंधित समितियों की देख भाल करे। यूनियन 
बिदेशों में विज्ञापन देती है, और समितियों को उचित परामशश 





दूध सहकारी समितियां १७७ 
पी मम न करन मिट मर 2 करवट तर डक तल जल मर 
देती है। यही कारण है कि हम संसार के प्रत्येक देश में डैन्माक 
का सक्खन बिकता हुआ देखते हैं । 
संगठन--समिति के जितने सदस्य होते हैं. उनकी 
सम्मिलित सभा को साधारण सभा कहते हैं । साधारण सभा 
अपनी बैठक मे प्रबंध कारियी समिति का चुनाव करवी है। 
साधारण सभा दूध के भाव को निर्धारित करती है तथा पानी 
मिलाने वालो के लिये दंड निश्चित करती है। साधारण सभा ही 
मन्त्री को नियुक्त करदो है| मन्त्रो का केवल यद्दी काम नहीं द्वोता 
कि वह दूध का प्रवंध करे बरन वह सदस्यों के पशुओ की ग्रति 
सप्ताह जांच करता है और पशु पालन के विपय में उन्हे सदैव परा- 
मर्श वेता रहता है, पशुओं को किस प्रकार चारा खिलाना चाहिये, 
तथा पशुओ को किस प्रकार स्वस्थ और स्वच्छ रक्खा जा सकता 
है, इत्यादि बातें बह सदस्‍्यो को वतलाना रहता दै | यदि सदस्य 
का पशु चीमार हो जावे तो मन्त्री उसका उपचार करता है। 
समिति के हिस्से सदस्य खरीदते है । हिस्सों का मूल्य किश्तो 
में चुकाया जा सकता है । समिति सहकारी बेंको से कजां लेती 
है ओर उचित सूद्‌ पर सदस्यों को पशु ख़रीदने के लिये रुपया 
उधार देती है। समित्ति उत्तम जाति के सांड पालती है. ओर 
सदस्यों के पशुओ की नस्ल को उत्तम तथा अधिक दूध देने बाला 
बनाती है। समिति चारे का भी प्रबंध रखती है जो आवश्यकता 
पड़ने पर सदस्यों को उधार दिया जाता है | 


भारतवे में दूध का धन्धा--भारतवर्ष मे पशुओं की 


श्ष्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 

व मी कम आन लि न 
दशा इतनी शोचनीय है जितनी संसार के किसी भी देश में नहीं 
है। यहां गाय का इतना हवस हो चुका है कि घह दूध के लिये 
सर्वथा अनुपयुक्त होगई है। डेनमा्क में १८ सेर से कम दूध देने 
बाली गाय को कोई मनुष्य नहीं पालता | भारतवर्ष में पशुओं के 
हास के दो मुख्य कारण हैं; एक तो अच्छे सांडों की कमी, दूसरे 
चारे का अभाव । एक सीसा तक सहकारी समितियां इन दोनों 
समस्याओ को हल कर सकती हैं । 


अभी तक भारतवर्ष भे इस महत्वपूर्ण विषय की ओर जनता 
का ध्यान नहीं गया है हां, कुछ स्थानों पर सहकारी दूध समितियां 
स्थापित हुई हैं. जिनमें कलकत्ता के समीपवर्ती गांवो की समितियां 
विशेष उल्लेखनीय हैं. । 

कलकत्ता जैसे विशाल जन संख्या से परिपूर्ण नगर को प्रति 
दिन बहुत दूध की आवश्यकता रहती है। समीपत्र्ती गांबो से ही 
कलकत्ते को दूध मिलता है। सहकारी दूध समितियो के स्थापित 
होने से पूव और जिन गांवों में समितियां स्थापित नहीं हुई हैं. 
बहां आज भी दूध कलकत्ते तक लाने का धंधा ग्वाले करते हैं । 
ग्वाले गाय नहीं रखते उनका काम केवल गांव से दूध लाकर 
बेचना भर है। 

वाले हर छमादही गाय वालों को कुछ पेशगी रुपया दे देते हैं 
ओर उनसे यदद त्य कर लेते हैं कि बह उसी ग्वाले को दूध देगा। 
गवाला आतः काल ही अपने दूध दुदने वालों को गाय वाल्लों के 
मकानों पर भेज देता है और वे आसामी की गायों को दुह लाते है । 


दूध सहकारी समितियां श्७६ 





ग्वाला उस दूध को कलकत्ते ले जाता है अथवा दही या छाना 
बनाता है। ग्वाला कलकत्ते बिना पानी मिलाये दूध नदी ले जाता, 
पानी सिलाते समय वह इस वात का भी ध्यान नहीं रखता कि 
पानी गंद्गा तो नहीं है। यह पानी मिला हुआ दूध बड़े बड़े पीतल 
के कलसों में मर लिया जाता है और उनके मेँह में पत्तियां दस 
दी जाती हैं. जिससे दूध न छुलके । यह कलसे भी साफ नहं 
रहते । ग्वाला माहवारी टिक्रिट ले लेता है और प्रात: काल रेल 
छारा दूध कलकत्ते तक लाता है । गाड़ियों मे ग्वालो के लिये एक 
तीसरे दर्ज का डिव्चा रहता है जो प्रायः बहुत गंदा होता है । 


सत्रह् व व्यतीत हुये जब श्रो डोनोबन तथा श्री जे. एस- 
मित्रा का इस ओर ध्यान आ्राकषिंत हुआ और उन्होने प्रयन्त 
करके एक दूध सहकारी समिति को स्थापना की। आरम्भ मे तो 
गांव वाले तैयार द्वी नहीं हुये किन्तु एक गांव के किसान जिनका 
ग्वाले से झगड़ा हो चुका था और जो इस चिन्ता में थे कि वे 
अपना दूध कलकत्ते मे किस अकार वेचे, तैयार होगये और पहली 
समिति की स्थापना होगई । 

समिति ने किसानों को ग्वाले से एक रुपया फी मन अधिक 
दिया और उत्तके हिसाब की पासबुक हर किसान कोदे दी । 
समिति भी दूध दुहने वालों को नोकर रखती थी । आरम्भ में 
समिति को बहुत थोड़ा लाभ हुआ किन्तु समिति ने दो बातो से 
सफलता भ्राप्त की, एक तो किसानो को दूध की क्रीमत अधिक दी 
दूसरे भाइको को शुद्ध दूध दिया | क्रमशः समितियों की संख्या 


2८० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





चढ़ने लगी, समितियों के सदस्यों को दूध का अधिक मृल्य मिलते 
देख अन्य गांव में भी किसान समितियों के सदस्य बनने को 
लालाबित होने लगे और कलकत्ते में भी समिति के दूध की मांग 
बढ़ने लगी | सन १६१६ में समितियों ने एक दूध सहकारी 

यूनियन संगठित की, और तवसे समितियों की संख्या चड़ी तेजी 
से बढ़ती गई | इस समय लगभग ११० दृध समितियां यूनियन से 
संत्ंधित है जिनके लगभग ६५०० सदस्य हैँ। केवल कल्नकत्ते में 
ही यूनियन लगभग १४० सन दूध प्रति दिन घेचनी है। 

दूध की उत्पत्ति का केन्द्र श्राम्य दूध समितियां हैं, दूध 
यूनियन तो केवल बेचने का प्रबन्ध करती है। जैसा ऊपर लिखा 
जा चुका है आम्य समिति के सदस्यों को साधारण सभा, प्रवन्ध 
कारिणी समिति, सभापति, सन्‍्त्री तथा सेनेजर को चुनती है। 
प्रत्येक सदस्य की केचल एकद्दी बोट द्वोती है फिर वह चाहे कितने 
हिस्ते खरीद चुका दो | यूनियन की केबल आम्य दूध सहकारी 
समितियां दी सदस्य दो सकती हैं | दूध यूनियन, समितियों को 
पूँजी देती है, उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है, और 
कलन्नकत्ते में दृध चेचती हे | 

समितिय्रों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरैंक्रों का चुनाव 
करते है । पत्येक्त समिति की एक बोट होती है | केवल सभापति 
आर उपसभापति नहीं चुने जाते | ढायरक्टर द्वी यूनियन के कार्य 
की देख भाल करते हैं | 

यूनियन ने कुछ मण्डार स्थापित किये हैं जिनमें कर्मचारी 
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नियुक्त किये गये हैं। भंडार पर समितियों का दूध ले लिया जाता 
है। जिन समितियों के समीप कोई भंडार नहीं है. वे समोपदर्ती 
रेलये स्टेशन पर दूध सेज देती हैं। भण्डारों के मैनेजर रेलवे के 
द्वारा दूध कलकत्ते भेज देतेहें | कलकत्ते में यूनियन का एक कस 
चारी दूब ले लेता है तथा आहइको को दूध भेज दिया जाता है । 
भंडार में जब दूध आता है तो भंडार का मेंनेजर यन्त्र से 
उसकी जांच करता है तथा शुद्ध बतेनो में भरे हुये दूथ को कज्न- 
कत्ते भेजता है। यूनियन एक पशु चिकित्सक को रखदो है. जे) 
समितियों के सद्स्यो के पशुओं की जांच करता है और जहां पशु 
रक्खे जाते हैं उन स्थानों को देखता है कि गन्दे तो नहीं हैं। इस 
सब कर्मचारियों के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी है जो कि यूनि- 
यन का चेयरमैन है । सरकार ने इस कर्मचारी की सेवायें सह- 
कारिता विभाग को दे दी हैं । दूधको वैज्ञानिक ढंगसे सुरक्षित तथा 
शुद्ध रखनेके लिये यूनियन ने एक फेक्टरी स्थापित को है। यूनियन 
सोटर, बैलगाड़ी, तथा ठेलो के हाय ग्राहकों के पास दूध पहुँचातो 
है, और अपने कर्मचारियों तथा एजैटो के द्वारा दूध वेचती है | 
आरस्म में यूनियन के पास बहुत थोड़ी पूँजी थी किन्तु इस 
समय यूनियन की कारयशील पूँजी एक लाख से कुछ ही कम हैं. 
और निजी पूँजी अस्सी दज़ार रुपये से कुछ अधिक है। यूलियन 
का वार्षिक लाभ लगभग रु० २०००० है | यूनियन ने बहुत से 
प्रायमरी स्कूल खोले हैं जिससे कि सहकारी समितियों के सदस्यों 
के लड़के शिक्षा पासकें, यूनियन ते उन गांवों में कुए' भी खुद्चायेहैं, 
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तथा बढ़िया सांडू खरीद कर उन गांमो में रक्खे हैं जिससे कि सदस्यों 
के पशुओ की जाति अच्छी बने | बद्भाल मे कलकत्ते के अतिरिक्त 
ढाका, दार्जलिंग, तथा अन्य स्थानों में भी सहकारी समितियां 
स्थापित होगई हैं जिनकी संख्या ७श्से कुछ ऊपर है । 
प्रान्त में यह आन्दोलन अत्यन्त सफल हुआ है और भविष्य सें 
अधिकाअधिक उन्नति की आशा है । 


कलकत्ते की भांति मदरास मे भी दूध सहकारी समितियां 
स्थापित की गई हैं । यह समितियां संख्या मे लगभग एक दजन हैं जो 
कि एक यूनियन से सम्बन्धित हैं । इनके अतिरिक्त बम्बई में सात 
डेयरी हैं, तथा संयुक्त प्रान्त में भी एक सहकारी डेयरी है। 


पंजाब में यद्यपि दूधसदकारी समितियों का तो संगठन नहीं 
हुआ है किन्तु कुछ ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं. जो कि 
प्रति सप्ताह अपने सदस्यों की गायो का दूध नापती हैं और 
उसका लेखा रखती हैं। सप्रिति का निरीक्षक सदस्यो को बत- 
लाता है कि कौनसी गाय का रखना व्यापारिक दृष्टि से लाभदा- 
यक है और किस गाय को रखना द्वानिकारक है । किन्तु भारत- 
वर्ष में जब तक दूध का धंधा उन्नत नहीं होजाता तब तक यह 
आशा करना कि इस प्रकार की समितियां अधिक स्थापित होगी 
सप्न मात्र है। 


बारहवां परिच्छेद 
भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियां 


भारतवष् कृषि प्रधान देश है, लगभग ७४ प्रति शत जन 
संख्या खेती बारी में लगी हुई है. । गृह-उद्योग-घंधो के नष्ट हो 
जाने के कारण उनमे लगी हुई जन संख्या भी खेती बारी मे घुस 
पड़ी, साथ ही बढ़ती हुईं जन संख्या के लिये भी खेती के अति- 
रिक्त ओर कोई भरण पोषण का साधन नहीं रहा । इन सब 
कारणों से खेती मे लगी हुईं जन संख्या बराबर वढ़ती गई । फल 
यह हुआ कि प्रति किसान भूमि कम होती गई । देश मे खेती 
बारी के योग्य जितनी भूसि थी वद्द सब जोत ली गई, यहां तक 
कि चरागाह भी खेतों में परिरितत कर दिये गये फिर भी भूमि की 
कमी रही [ 


किसानो के पास भूमि थोड़ी तो है दी साथ ही वद्द छोठे छोटे 
डुकड़ो मे विभाजित है और यह डुकड़े एक दूसरे के पास न होकर 
बिखरे हुए हैं। यदि किसी किसान के पास बीस बीघा भूमि है तो 
वह एक ही खान पर न हो कर भिन्न भिन्न स्थानों पर छोटे छोटे 
हुकड़ो में विभाजित है। बम्बई, पंजाब तथा अन्य प्रान्तों से तो 
कहीं कहीं खेत केबल तीन या चार वर्ग गज के रह गये हैं, और 
कहीं कहीं ऐसे खेत भी पाये जाते हैं जो मीलों लम्बे हैं ओर कुछ 
गज़ चौड़े हैं। खेतो के बिखरे हुए होने से खेती बारी की उन्नति 
होना असम्भव द्ोता जाता है। किसान का समय, परिश्रस, तथा 
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च्‌ंजी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि यह आशा करना 
कि खेतों के बिखरे होते पर भी वैज्ञानिक ढंग से खेती की उन्नति 
हो सकेगी केवल स्वप्स मात्र है । 

खेतों के बिखरने का कारण यह है |क भारतवबे में हिन्दू 
तथा मुसलमातों मे यह रीति है कि बाप के सरते पर भूसि बरा- 
बर बराबर सब लड़को में बांट दी जाबे। फल यह होता है कि अत्येक 
लड़का बाप के हर एक खेत मे से बराबर हिस्सा लेना चाहता है। 
उदाहरण यदि किसी के पास चार भूमि के टुकड़े हैं और 
उसके चार बेटे हैं तो चारो बेटे प्रत्येक टुकड़े में से एक-चौथियाई 
हिस्सा लेंगे, फल् यह होगा कि वे चार टुकढ़े सोलह ठुकड़ो मे 
विभाजित हो जायेंगे । कमशः खेत बटते अठते एक दूसरे से दूर 
पड़ जाते हैं और क्षेत्रफल मे बहुत छोटे होजाते हैं। इस का 
कारण यह है कि प्रत्येक टुकड़े की उत्पाइन शक्ति भिन्‍न होती है, 
ओर इस कारण अच्छी तथा बुरी भूमि सब ही के बराबर 
ढुकड़े कर के बांट दिये जाते हैं । 

बिखरे हुये खेतों का खेती बारी पर बहुत बुरा प्रभाव होता 
है | कुछ खेत तो इतने छोटे होजाते है कि जिन पर खेती बारी 
हो ही नहीं सकती , वह भूमि बेकार पड़ी रहती है, और बहुत 
सी भूमि खेतो की मेड़ो में नष्ट होजाती है । किसान को एक खेत 
से दूसरे खेत पर जाने मे बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता 
है, वह न तो उन बिखरे हुये खेतों की ठीक तरह से देख भाल ही 
कर सकता है और न वैज्ञानिक ढंग से खेती ही कर सकता है । 
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यदि किसान के सब खेत एक ही स्थान पर हो तो वह एक कुआ 
खोद कर सिंचाई कर सकता है किन्तु प्रत्येक बिखरे हुए खेत पर 
तो वह छुआ नहीं खोद सकता | जो चीज उसके पड़ोसी उत्पन्न 
करते हैं बह उसको भी उत्पन्न करनी पड़ती है, उन विखरे हुए 
खेतों की न तो वह बाढ़ द्वी चना सकता है और न बद फसल की 
रखवारी दी कर सकता है। छोटेदयोटे खेतो की सेढ़ो के कारण किसानों 
मे आपस मे भगड़ा द्ोता है जिसके कारण मुकदमे वाजी तक की 
नौबत आती है । सच तो यह है कि बिखरे हुए खेतो के होते हुए 
खेती-चारी की उन्नति नही हो सकती । 

जब तक हिन्दू-ला तथा मुस्लिम-ला मे परिवर्तत न किया 
जावे तव तक यह समस्या हल नहीं हो सकती | बम्बई प्रान्त से 
दो वार इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस सम्बन्ध में एक 
क़ानून बना दिया जावे किन्तु दोनो बार प्रयत्व असफल रहा। 
१६९७ में सर चुन्नीलाल मेहता ( जो वस्वई सरकार के रैवन्यू 
मेम्वर थे ) ने इस सम्बन्ध में एक बिल कौसिल में पेश किया 
किन्तु भयंकर विरोध के कारण वापिस ले लिया । हां, बड़ौदा 
राज्य से एक ऐसा क़ानून अवश्य बना दिया गया है जिससे कि 
कोई खेत एक निमश्चित सीमा के बाद बांद नहीं जा सकता। 

भारतवर्ष मे सर्व प्रथम पज्ञाब मे सहकारिता के द्वारा खेतो 
की चकबन्दी वा काम प्रारन्भ किया गया और वहां आशा- 
जनक सफलता प्राप्त हुईं। १६२० से पंजाब के अन्तरगत भूमि की 
चकबन्दी करने वाली समितियां स्थापित की गईं। इन समितियों का 





उ्देस्य यह है कि छोटे छोटे विख़रे हुए खेतों को थे इस प्रकार 
बट कि किसानों को एक ही खान पर अथवा दो या तीन बढ़े 
डुकड़ों में अपनी सारी भूमि के चरावर भूमि मिल जि | 


पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस कार्य के लिये 
रैंवन्यू विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त किया हेँ। वहां सव- 
इंसपेक्टर गांवों में जाकर किसानों को विखरे हुए खेतों से 
उत्पन्न होने वाली दानियां तथा चकवंदी के लाभ समम्माता 
हैं। यदि बह सममता हैं कि इस गांव में समिति की स्थापना हों 
सकती है तो वह एक संभा करता है और इन्हें चतलाता हैं हि 
किस प्रकार चकचन्दी की जावेगी । जब किसान समिति के 
सदस्य बनने को तेयार हो जाते हैं तो समिति की स्थापना की 
जाती है और एक पंचायत चुन ली जाती है । चकब॒न्दी समिति 
का सदस्य व तो जमीदार हा सकता हैं अथवा मौरूसी 
किसान | 

प्रत्यक्ष सदस्य को समिति का सदस्य वनने के उपरान्त निम्त- 
लिखित बातों को स्वीकार करना पड़ता हैं । 

(९) अत्येक्त सदस्य को यह सिद्धांत मानना पड़ता हैं. कि 
चकवन्दी करने के लिये बिखरे हुए खेतों का नया चटवारा 
आवश्यक हैं। 

(९) यदि किसी योजना को दो-तिदाई सदस्य स्वीकार कर 
लेंगे तो बह योजना प्रत्येक सदत्य को ख्ीकार करनी दोगी | 


भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियां. १८७ 








(३) स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खेतों को सदा के 
लिये वह छोड़ देगा । 

(४) यदि किसी प्रकार का झगड़ा उपस्थित हो गया तो 
पंच नियुक्त किये जावेंगे और जो फैसला वे देंगे वह सबको 
मान्य होगा | 

यद्यपि समिति के नियमों के अनुसार यदि दो-तिदहाई सदस्य 
किसी योजना को स्वीकार करलें तो हर एक को वह्द मान्य दोगो 
किन्तु यह नियम अभो काम में नही लाया जाता है. और जब 
तक सब सदस्य अपने टुकड़ों को दे कर नये खेत लेना स्वीकार 
नहीं कर लेते तव तक योजना सफल नहीं होती । 

सव-इंस्पेक्टर गांव में कितने प्रकार की जमीन है, यह निश्चित 
करता है, ओर नवीन बटवारे में इसका ध्यान रक्खा जाता है। 
सब-इंसपैक्टर थोड़ी सी भूमि सा्बजनिक द्ित के लिये 
सुरक्षित रखता है। जैसे सड़क इत्यादि | कूओों तथा लिंचाई के 
अन्य साधनों में किसानो का हिस्सा निर्धारित किया जाता है। 
जब यह सब॒ निश्चय दो जाता है तो पंचायत कमचारी की 
सहायता से एक नक्तशा तैयार करती है जिसमें नवोन बटवारा 
दिखाया जाता है । यह नक्तशा साधारण सभा के सासने रकक्‍्खा 
जाता है। यदि सब्र सदस्य उसको स्वीकार कर लेते हैं तब तो 
बह लागू होता है नहीं तो फिर से नया बटयारा होता है और 
नया नकशा तैयार किया जाता है। इस प्रकार कमी कभी त्तीन 
चार वार तक नक़शे तैयार करने पड़ते है और कभी कभी 


श्ध्व भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


मद्दीनों का परिश्रस केवल एक किसान के हट से नष्ट दो जाता है । 
जब नये बटवारे को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं तब उन्हे नये 
खेत दे दिये जाते हैं और उत्त खेतो की रजिस्ट्री करा दी 
जाती है। 


इस योजना में किसी को हानि नहीं होती और किसी को भी 
पहिले से कम भूमि नही मिल्रती । कोई जबरदस्ती नहीं की जाती 
और छोटे तथा बड़े सभी किसान इस से लाभ उठा सकते हैं। 
चकबन्दी समितियां इन बिखरे हुए खेतो की केवज्ञ चकबन्दी 
करती हैं, भूमि का लड़को मे बंटना नहीं रोक सकती । 


पंजाब मे चकबन्दी का कार्य आरम्भ होने पर १६२० से 
१६२४ तक केवल ४०,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई किन्तु 
१६२८ में २ लाख एकड़ की चकबन्दी प्रान्त से हो चुकी थी। 
क्रमशः यह आन्दोलन बल पकड़ता गया और अब बड़ी शीघ्रता 
से आन्दोलन बढ़ रहा है। पहले आठ वर्षों मे केवल १६२,००० 
भूमि की चकबन्दी हुई किन्तु १६२६ में ४८,०७६ एकड़ तथा 
१६३० मे ५०,००० एकड़ से अधिक की चकबन्दी हुई । अब 
प्रति वर्ष लगभग ५०,००० एकड़ भूसि की चकबन्दी होजाती है। 
हिसाब लगाने से ज्ञात होता है. कि प्रति एकड़ २ रु० ४ आ० 
चकबन्दी पर व्यय होता है किन्तु अभी तक किसान और जसी- 
दार इस खर्चे को नहीं देना चाहते इस कारण सरकार ही यह 
व्यय करती है । 
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चकवन्दी समितियों ने बिखरे हुए खेतों की संख्या को घटा 
कर पहले से दृशांश तक कर दिया है। चकवन्दी के दो लाभ तो 
स्पष्ट देखने मे आये हैं। जिन गांवों में चकवन्दी हो चुको है वहां 
कूएं अधिक संख्या में खोदे गये हैं तथा जो भूमि कि पहिले 
जोती नहीं जाती थी उस पर खेती बारी होने लगी है | साथ ही 
उन गांवों मे खेती बारी का विशेष उन्नति हुई है । खेतों के विखरे 
होने से जो हानिया थी वे क्रमशः दूर हो रही हैं। गांवों में एक 
प्रकार से सलया जीवन आ गया है। यददी नहीं कही कीं किसानों 
ने अपने खेत पर ही मकान वना कर रहना प्रारम्भ कर 
दिया है । 


किन्तु इस प्रकार चकवन्दी करने में घहुत सी कठिनाइया 
उपस्थित होती हैं । जिस योजना मे प्रत्येक किसान को राजी 
करना आवश्यक हो उसका सफल होना संदेह जनक ही होता 
है । अत्येक भूमि का स्वामी अपती पेठक भूसि को अक्छा सम- 
सता है, पुराने विचारों के बुड्े किसान कोई परिवर्तन नहीं 
चाहते, छोटे किसानों को चकवन्दी में अधिक लाभ नहीं दिखाई 
देता क्योकि उनके पास एक या दो ही खेत होते हैं, तथा मौरूसी 
काश्तकार समझा है कि यद्‌ उसने अपनी भूमि को बदल लिया 
तो उसके अधिकार जाते रहेगे | यह तो कठिनाइयां हैं. ही, गांव 
का पटवारी सी चकबंदी नही चाहता वह सममता है कि चकघंदो 
हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी । अस्तु,इस कार्य के 
करने वालों को अत्यंत चैये तथा सहानुभूति से काम करना चाहिये! 


१६० भारताय सहकारिता आन्दोलन 


पकलनन जविनं-ननन गगन 


जब किसी किसान के हट से योजना असफल होती दिखाई 

दे तो उस किसान की भूमि को छोड़ देने से काम चल सकता है। 

परन्तु ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनमें बहुत समय तथा 

रुपया खर्च करके योजना तैयार करने पर भी कतिपय किसानो 

के राजी न होने से सब्र किया धरा व्यथ होगया | सन्‌ १६२८ में 

यह नियम बनाया गया कि यदि ६० प्रति शत सदस्य किसी 
योजना को रवीकार करें तो घस योजना को लागू किया जावे । 


कुछ बिद्वानो का कथन है कि बिना कोई क़ानून बनाये चक- 
बन्दी का कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जासकता । कुछ लोगों 
का तो यहां तक कहना है कि सहकारिता आन्दोलन इस कार्य के 
लिये उपयुक्त नहीं है इस कारण क़ानून के द्वारा चकबन्दी होना 
चाहिये । किन्तु यह सब मानते हैं कि सहकारिता के इतने 
अधिक लाभ हैं कि जब तक इसके द्वारा सफलता मिल रही है 
तब तक इसको न छोड़ना चाहिये। जहां जहां चकबन्दी का कार्य 
सफलता पूबक होचुका है वहां लोगो की राय क्रानून बनाने के 
पक्त मे है । परन्तु अभी वह समय नहीं आया जब कि क्रानून 
के दारा चकबन्दी का कार्य किया जाबे, क्योंकि यदि कोई ऐसा 
क़ानून बनाया गया तो यह काये रेन्यू विभाग के कमचारी 
करेंगे, फल यह द्योगा कि जनता का विश्वास हट जावेगा और 
बड़ी कठनाइयां उपस्थित होंगी । 

१६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेल्नन ने निम्न लिखित आशय का 
एक प्रस्ताव पास किया था। “जहां तक स्थानीय परिस्थित सहकारी 


भूमि की चकघन्ददी करने वाली समितियां. १६६ 
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समितियों के द्वारा चकबन्दी के लिये अनुकूल हो वहां तक समि 
तियां यह कार्य करें। इस सम्मेलन मे कुछ सदस्यों ने बड़े जोरे 
से यह वात कड्ी थी कि इस कठिन समस्या को हल करने का 
एक मात्र साधन सहकारिता आन्दोलन है, क्योकि किसान का 
अपनी भूमि से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि यदि उसकी भूमि 
क़ानून द्वारा ले लो गई तो बड़ी अशांति फैलने का डर है। किन्तु 
केवल सहकारिता आन्दोलन के द्वारा चकबन्दी करने से काम 
बहुत धीरे होता है और समय चहुत लगता है | इस 
कारण विद्वानों को सम्सृति में जबरइ॒त्ती तो करनो ही पड़ेगी 
नही तो अधिक कार्य न हो सकेगा, किन्तु अभी बह समय नहीं 
आया है। जब॒साधारण जनता इसके ल्ञाभो से पूर्ण परि- 
चित होजावेगी तब कानून का सहारा लिया जा सकेगा। पंजाब 
मे प्रन्तीय सरकार ने उन गांवो की मालगुजारी दो फसलों के 
लिए आधी करदी है कि जो चकबन्दी करवा लेंगे। इसका फल 
यह हुआ है कि पिश्जले तीन सालों से यह कारये तीत्र गति से 
चढ़ा है। £ 
मध्यप्रान्त में चकबन्दों--सध्य प्रान्व की छत्तीसगढ़ 
कमिश्नरी से खेत बहुत छोटे तथा बिखरे हुये हैं। प्रान्तीय सर- 
कार ने कई वार इस समस्या की हल करने का विचार किया, 
रेविन्यू तथा वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने चकबन्दी करने 
का प्रयत्न भी किया किन्तु सफलता न मिली | इसी कमिश्नरी मे 
जमीदारों तथा मालगुज़ारों ने भी चकबन्दी करने का प्रयत्न किया 


श्ध्र्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 

किन्तु किसानो ने इस कार्य से सहयोग नहीं किया क्योकि माल- 
गुज्ार यह प्रयत्न करते थे कि अच्छी भूमि उन्हे मिलजाबे। 
छत्तीसगढ़ डिवीजन में एक तो भूमि बहुत प्रकार की है दूसरे 
कानूनी अड़चनें भी हैं । इस कारण प्रान्तीय सरकार ने कानून 
के द्वारा चकवन्दी करना उचित सममा | अस्तु, १६२८ मे एक 
एक्ट बनाया;गया जो अभी केवल छत्तीसगढ़ डिवीज़न में ही 
लागू किया गया है । 


इस एक्ट के अनुसार कोई दो या अधिक गांव की भूमि 
के खासी, अथवा स्थायी रूप से जोतने वाले, चकबन्दी के 
लिए प्राथनापतन्र दे सकते हैं । किन्तु श्ते यह है कि उनके पास 
गांव की भूमि का एक निश्चित भाग होना चाहिये। एक्ट के अनुसार 
गांव के कमसे कम आधे भूमि जोतने वाले ( [१९ 79 &/0 808 
78॥6 ॥0008 ) जिनके पास गांव की दो तिहाई भूमि हो 
यदि चकबंदी की किसी योजना को मानलें और अधिकारियो से 
उसकी स्वीकृत मिल जावे तो वह योजना अन्य लोगो पर लागू हो 
जावेगी | इस कार्य को करने के लिये एक आफिसर नियुक्त किया 
गया है। आफिसर को योजना की खीकृत उच्च अधिकारियों से 
लेनी पड़ती। यदि उस योजना मे किसी को कुछ भी अपत्ति नही हो 
तो डिप्टीकमिश्नर अथवा सेटिलमेन्ट आफिसर खीकृति देसकता 
है, नही तो सेटिलमेन्ट कमिश्नर स्वीकृति देता है। इसकी कोई 
अपील नहीं होसकती केबल प्रांतीय सरकार इस बंटवारे को पलट 


भूमि की चकब्रन्दी करने वाली समितियाँ. १६३ 








७५. «० 2४४७०६/५०५/' 


सकती है। अभी एक्ट नया है कितु ज्ञात होता है कि इससे कुछ 
कार्य हो जावेगा | यह कार्य रेविन्यू विभाग के द्वारा होता है । 


संयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त में लगभग २६ सहकारी 

भूमि चकबंदी समितियां स्थापित हो चुकी हैं .। यह समितियां 
पंजाब समितियों को द्वी आदशे मान कर काय कर रही हैं । किंतु 
संयुक्त प्रान्त मे कठिनाइयां अधिक हैं। एक तो यहां गावो मे 
भूमि बहुत प्रकार को होती है दूसरे ज़मीदार तथा किसान भी 
बहुत प्रकार के हैं जिनके अधिकारों मे बहुत भिन्नता है । इस 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह आन्दोलन कहां तक 
सफल होगा | 

देशी राज्यो मे बड़ोदा तथा काश्मीर से चकबंदी समितियां 
सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं, इन दोनों राज्यों से चकबंदी का 
काम क्रमशः बढ़ता जारहा है । 

भारतयषे के प्रत्येक आन्त तथा देशी राज्य में बिखरे हुये 
छोटे छोटे खेतो की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। 
प्रत्येक प्रान्त से इस समस्‍या पर विचार होरहा, किन्तु क्‍या 
उपाय काम में लाया जाबे इसका निश्चय नहीं हो पाया है । पंजाब 
ने इस आन्दोलन से पथ प्रदर्शक का कार्य किया है । 





न | ॥० पक 
तरहवा पारच्छद 
सफ़ाई तथा स्वास्थ्य रक्षक समितियां 


भारतवर्ष के गांवों में गन्दगी का तो मानों साम्राज्य 
है। जिधर देखिये उधर ही कूड्ठा तथा गन्दगी के ढेर दिखलाई 
देंगें। कारण यह है कि गांव की गलियां कभी साफ नहीं की 
जातीं, घरों के समीप द्वी अथवा कुछ ही दूरी पर खाद के ढेर 
लगा दिये जाते हैं जिनसे गन्दगी तो बढ़ती द्वी है साथ ही 
मक्खियां इतनी अधिक अत्पन्न हो जातीं हैं कि सारे गांव में वे 
फैली रहती हैं | यह मक्खियां गन्दगी को और भी बढ़ाती हैं । 
गन्दे पदार्थ पर यैठ कर मक्खियाँ अपने परों तथा पैरों में 
गन्दगी ले आती हैं और उस गन्‍्दगी को भोजन, वस्र, जल, 
तथा बच्चों के चेहरे तथा पशुओं के मुँह, नाक, तथा आंख में 
डाल देती हैं । इनके प्रभाव से दूषित होकर भोजन और जल 
आराम निवासियों के स्वास्थ्य का ताश करते हैं | 


७ ०७ रे 


गांवों में यह एक साधारण सी वात है कि घरों में शौचगृह 
नहीं होते। स्ली पुरुष सभी वाहर खेतों में शौच के लिये जाते हैं। 
यदि कोई नदी, ताल, अथवा पोखरा हो दव तो कुछ कहना ही 
नहीं बह गांव भर के लिये शौच-स्थान का काम देता है। इस 
आदत से होने वाली भयंकर दानियों से अनभिन्न होने के कारण 
ही लोग इस विषय में इतने उदासीन रहते हैं । 


भारतीय आमीण जनता निधन होने के कारण जूते कम 
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न 


पहिनती है। अधिकतर किसान नंगे पैर द्वी रहते हैं। फल यह 
होता है कि खेतों तथा मैदान मे पड़े हुए मल से पैरो का सम्पर्क 
होने से एक प्रकार का कीड़ा मनुष्य की खाल पर अपर करता 
है और मनुष्य को हुक बर्म नामक रोग हो जाता है। यह रोग 
भारतोय ग्रामो मे विशेष कर बंगाल में बहुत होता है । जब मत्र 
सूख्॒ जाता है तो वह हवा के द्वारा इधर उधर फैल जाता है। 
हवा मे मल के कण उड़ते रहते हैं जो भोजन, और जल 
को दूपित करते है तथा बच्चो की आंखो मे पड़ कर उनकी आंखों 
को ख़राब करते हैं। गांवो मे धूल भी बेहद होती है इससे स्वा- 
स्थ्य को वहुत हानि पहुंचती है । 

गांव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदते हैं 
जिससे गांव के आस पास बहुत से गड़ढे हो जाते है। वर्षा का 
जल इन गढ़ो मे भर जाता.है ओर रुक जाने के कारण सड़ने लगता 
है। मलेरिया ज्वर के कीड़ो का तो वह उद्गम स्थान बन जाता 
है और गाव के निवासी ज्यर से पीड़ित होते है। गांव के घरो 
भे गन्‍्दे जल को बहा ले जाने के लिये कोई नाली नहीं होती | 
घरो का गन्दा पानी घरो,के समीप ही सड़ता रहता है। धर 
अधिकतर कच्चे होते है और उनमें हवा के लिये कोई खिड़की 
इत्यादि नहीं लगाई जाती । साधारण किसान अपने पशुओ को 
उसी मकान मे रखता है जिसमे कि वह स्वयं रहता है इस 
कारण वह मकान गन्दे रहते हैं। 

इसके अतिरिक्त निधन अक्षिशित किसान  ख्च्छता से 





१६६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


रइना नहीं जानता, जिसका परिणाम अत्यन्त भयंकर द्ोता है 
ओर हसारे गांव भयंकर रोगों के स्थाई अड्डे बन गये है.। जो 
लोग कि गांवों के वास्तविक जीवन से परिचित नहीं हैं वे 
समभते हैं कि गांवों में बीमारियां कम होती हैं किन्तु यह केवल 
अ्रम मात्र है। बात यह है कि गांवो के समाचार हम नगर 
निवासियों तक नहीं पहुँचते, न तो उनके पास पत्र हैं और 
न उनके पास प्लेटफाम ही हैं कि जिससे वे अपने दुखो को 
सुना सकें। वर्षा के दिनों में तथा वर्षो के बाद तनिक गांवों में 
जाकर देखिये गांव में सवेन्र लोगों को ज्वर से पीड़ित पाइयेगा 
प्केग, हैज़ा, चेचऋ, तथा ज्वर तो मानो हमारे गांवों में स्थायी 
रूप से जम गये हैं। तिस पर भी हमारे गांवों में ओषधियों का 
कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार तथां डिस्ट्रिक्ट बोडे जो अस्पताल 
स्थापित करती है उसका लाभ शहर वालों को द्वी अधिकतर 
मिलता है। 


कुछ वर्ष हुए अखिल भारतवर्षीय मेडिकल कानफ्रेंस 
(डाक्टरो की सभा) ने अपने अधिवेशन में इस आशय का एक 
प्रस्ताव स्वीकार किया था कि भारतवप में प्रति वर्ष ? करोड़ 
के लगभग मनुष्य दो सप्ताद से लेकर चार सप्ताह तक के लिये 
उन रोगों से पीड़ित रहते हैं जो कि रोके जा सकते हैं। रोग 
अस्त मनुष्यों के केवल वे द्वी दिन नष्ट नहीं होते जिनमे वह 
बीमार रहते हैं वरन उनकी कार्य शक्ति कुछ महीनों के लिये कम 
हो जाती है। यद्दी नहीं कि इतनी अधिक संख्या में मनुष्यों 
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तथा ख्लियो का उन बीमारियों के कारण जो कि प्रयत्त करने 
पर रोकी जा सकती हैं समय नष्ट होता है, (जिस समय मे दे 
खेती-चारी तथा अन्य धो में काये करके देश के लिये अधिक 
सम्पत्ति उत्पन्न करते) वरन लाखों की संख्या मे इन रोगो के 
कारण मनुष्य, ख्रियां, तथा बच्चे मर भी जाते हैं। 
यदि इन रोगो द्वारा होने वाल्ली आर्थिक हानि का दिसाव 
लगाया जावे तो वह प्रति वर्ष करोड़ो रुपये होती है । यदि और 
किसी कारण से नही तो केवल देश की आर्थिक हानि को देख 
हुए यह वहुत ज़रूरी मालूम होता है. कि मैडिकल विभाग 
( चिकित्सा विभाग ) पर अधिक रुपया खच करके इन रोके 
जा सकने वाले रोगों को रोका जावे, जिससे कि देश मे सम्पत्ति 
की उत्पत्ति करने वालों की काये शक्ति नष्ट न हो और देश में 
अधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके। अस्तु, पाठकों को यह 
ध्यान मे रखता चाहिये कि स्वास्थ्य का प्रश्न आर्थिक प्रश्न है । 
आगे हम यह चतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सहकारिता के द्वारा 
स्वास्थ्य रक्षा का प्रश्न कहां तक हल किया जा सकता है । 
बेगाल की ऐन्टी मकेरिया* समितियां--बंगाल मे 
मलेरिया के कारण मनुष्य जीवन का अत्याधिक हास होता है। 
प्रति चषे इसके कारण बहुत संख्या मे मनुष्य मरते हैं और 
इसका प्रकोप प्रति वर्ष बढ़ता ही जाता है । कहीं कहीं तो मज्ले- 
_रिया के कारण गांव के गांव उजड़ गये है । यद्यपि इस भयंकर रोग 
# सलेरिया निवारक | 














बढ दे कि सरकार का विद्यास है क्रि इस काय में व्यय चहुत 
अधिक डोया साथ दी जनता छा यह विश्वास था कि इस रोग 
पका जा सकता हे कि जब ऋोई चढ़ी थोनना तेचार की 
कआदे ओर झान्व भर में इसको रोकने का प्रयत्न क्रिया जावे | इस 
कारण दंगानल के आमीणय इताश से हो गये थे । 


क्वा यह अन्याद था कर मसल्तरिया ब्चर का कांडी सके 


हुये पानी में उत्पन्न छोता हू ओर वह उत्पत्त होने के स्थान से 


$% ..5 


किन्तु डाब्टर गोपाल चन्द्र च्ठ्ती ने खोज करने के उप- 
शान्व अद प्रा लगाया कि मलेरिया का कीड़ा अपने जन्म स्थान 
से आय मील से अविक्ष जा ही नहीं सकना | और सरक्वारी 
विशेषज्ञों छा मच गलत है, अब तो संसार के आंवः सभी विशेषज्ञों 
से चटर्जी महोदय के सिद्धांत को ठीक मान लिया है । अब इस 
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से छुटकारा पाने का सब से ससवा और अच्छा उपाय यही है 
कि गांवों मे सहकारी समितियां स्थापित की जाबे। इसी उद्देश्य 
को ले कर डाक्टर चरर्जी ने १६१२ में ऐन्टी मलेरिया लीग 
स्थापित की और इस लीग के द्वारा उन्होने प्रचार करना आरम्भ 
किया | डाक्टर चटर्जी ने सर्व प्रथम पानी हाटी में ऐन्टी मलेरिया 
समिति की स्थापना की ओर उन्हे धद्ां श्राशाजनक सफलता 
प्राप्त हुई । क्रमशः समितियों की संख्या बढ़ले लगी | इस आत्दो- 
लन को गांव गांव मे फैलाने के लिये डाक्टर चटर्जी ने एक 
संस्था की स्थापना को जिसका नाम “ सैन्दूल को आपरेटिव ऐन्टी 
सलेरिया सोसायटी लिमिटेड ” है । 

सेन्टूल सोसायटी के व्यक्ति विशेष तथा ऐन्टी मलेरिया 
सोसायटी, दोनो द्वी सदस्य द्वोते हैं। व्यक्ति विशेष सदस्य अधिक- 
तर डाक्टर होते है अथवा वे लोग कि जिन्हे इस आन्दोलन से 
सहानुभूति होती है। इस समय सैन्टल सोसायटी की ६०० से 
अधिक ऐल्टी मलेरिया समितियां सदस्य है । सैन्ट्ल सोसायटी के 
व्यक्ति विशेष वार्षिक ६ रुपया चन्दा देते हैं ओर बहुत से सद्स्यो 
ने सोसायटी को यथेष्ट दान भी दिया है। प्रममीण समितियां सैन्टूल 
सोसायटी के हिस्से नहीं खरीदती। आन्तीय सरकार सेन्‍्द्रल 
सोसायदी को आँट देती है। सैन्टूल सोसायटी इस रुपये से ग्रामीय 
समितियों की सद्ययता करती है तथा प्रचार कार्य मे व्यय करती 
है। सैन्ट्ल सोसायटी के निम्न लिखित उद्देश्य हैं । 


(९) प्रान्चभर में ऐन्टी मलेरिया तथा स्वास्थ रक्षक समि- 
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तियो की स्थापना करना जिससे कि प्रान्त में रोगों को रोका जा 
सके | 

(२) ग्राम समितियों को, मलेरिया, काला आज़ार, मेंग, 
हैज़ा, चेचक, क्षय रोग, तथा कुष्ट रोग को रोकने के तरीकों को 
बताना, तथा उन तरीक़ों को काम में श्ाने के लिए उत्साहित 
करना | 

(३) प्रान्त में इस उद्ये श्य की पूर्ती के लिये प्रचार करना | 

(४) आस्य समितियों की देख भाल करना तथा सैन्‍्दूल 
सोसायटी की शाखायें स्थापित करना । 

आरस्म में सेन्ट्रल सोसायटी से सम्बन्धित आम्य समितियों 
की संख्या कम थी इस कारण सोसायटी उन्तकी देख भाल भी 
करती थी | किन्तु अच आम समितियों की संख्या अधिक है तथा 
प्रांतीय सरकार इन समितियों को डिम्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वार सद्दा- 
थता देती है, इस कारण समितियों की देख भाल का कार्ये 
हिस्ट्रिक्ट बोड ही करते हैं। सैन्ट्रूल सोसायटी केवल नई समि- 
तियो को स्थापित करती है 

आम समितियां अपने गांव में मलेरिया तथा अन्य रोगों 
को रोकने का कार्य करती हैं। समितियों के सदस्यों को चार 
आने से लेकर एक रुपया प्रति मास चन्दा देना पड़ता है। प्रत्येक 
समिति एक वेद्य अथवा डाक्टर को कुछ मासिक देकर रखती 
है जो कि सदस्यों के घरों पर बिना फीस लिये जाता है और 
उनकी चिकित्सा करता है। सैन्दूल सोसायटी समितियों को 
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भी आर्थिक सहायता देती है। इन समितियों ने बहुत से अरुप- 
ताल तथा स्कूल खोल रखे हैं । इनमे कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं 
जिनसे सबब साधारण को दवा मिलती है, और कुछ ऐसे हैं जो 
केबल हिम्सेदारों को ही दवा देते हैं | 

जब किसी क्षेत्र मे कुछ समितियां स्थापित दो जाती हैं तो 
सैन्टूल सोसायटी उनको दृढ़ करने के लिये एक ग्रूपष कमेटी 
स्थापित कर देती है। इस कमेटी पर प्रस्येक समिति का एक प्रति- 
निध रहता है। यह ग्रूप कमेटी किसी भी समिति के कार्य में दखल 
नहीं देती, वह केवल अत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन 
समितियों के लिये एक चिकित्सक रखती है । चिकित्सक को 
उस ज्षेत्र में व्यक्तिगत प्रेक्टिस करने की खतंत्रता होती है परन्तु 
समितियों के सद्स्यो के घरों पर उसे नाम मात्र थोड़ी सी फीस 
लेकर जाना होता है | यदि कद्दी काला-आज़ार रोग फैल जाता 
है तो एक स्थान पर एक ओपघालय खोला जाता है, चिकित्सक 
वह्दां पर सब रोगियो की मुफ्त चिकित्सा करता है । ओऔपधियां 
सैन्दूल सोसायटी देती है। यही चिकित्सक मलेरिया, चेचक, 
तथा हैज़े का प्रकोप बढ़ने पर उसको रोकने का उपाय 
करते हैं। 

आम समितियां मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पूबवे 
गांव के समीपवर्ती सब गड़ढ़ो, खाइयो, तथा पोखरों को भर 
देती हैं। नाले ओर नालियो को ऐसा खोद दिया जाता है कि 
वर्षों का पानी बह जावे | यह कार्य प्रति वर्ष वर्षा के आने से 
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पूर्व समाप्त कर दिया जाता है। वर्षा के उपरान्त तीन महीने तक 
गांव के समीप जहां जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां वहां 
समिति मिट्टी का तेल छुड़वाती है, जिससे कि मलेरिया के 
कीटारणु उत्पन्न ही न हो सकें। समिति के प्रत्येक सदस्य को एक 
छुपी हुईं पुस्तक दी जाती है, जिसमें वह प्रति सप्ताह उसके धर के 
लोग कितने दिनों के लिये मलेरिया से बीमार पड़े, यह लिख देता 
है। समिति का मनत्री इंन पुस्तकों के द्वारा गांव में मलेरिया का 
प्रकोप केसा रद्द इसका लेखा तेयार करता है। इससे सदस्यों को 
यद्द ज्ञात हो जाता है कि गांव में मलेरिया घट रहा है कि नहीं । 


ग्रास ऐन्टी सल्लेरिया सहकारी समितियां अपने सदस्यों से 
थोड़ा सा मासिक चन्दा लेती हैं, यदि कोई बड़ा काम करना हुआ 
तो सरकार तथा सैन्टूल सोसायटी से सहायता की प्राथना करती 
हैं। यही एक इन समितियों की कमजोरी है कि यह आधिक दृष्टि 
से स्वावलम्बी नहीं हैं । इस कमी को दूर करने के लिये १६२७ में 
सैन्टूल मलेरिया सोसायटी ने एक एसोसियेशन स्थापित की, 
जो आम समितियों के सदस्यों की बंजर भूमि पर (जिस पर 
वे खेती न करते हों ) तरकारी तथा फलो के छोटे छोटे बाय 
लगवादी है, और इन बागों की पैदावार को बिकवाने का प्रबंध 
करती है| इस एसोसियेशन की संरक्षता में एक कमेटी स्थापित 
की गई है जिसके सदस्य कृषि शास्र के विशेषज्ञ हैं जो भूमि, 
खाद, तथा बीज्ञ सम्बन्धी खोज करते हैं, और गांव में समितियों 
के बागो को देखते हैं और उन्हें सलाह देते रहते हैं । इन बागो 
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में सदस्य अधिकतर अपनी आवश्यकताओ के लिये तरकारियां 
उत्पन्न करते हैं। इस समय तक वंगाल में ७०० से कुछ ही कम 
समितियां मत्लेरिया को रोकने का काय कर रही हैं। 





संयुक्त प्रान्त आदू--संयुक्त प्रान्त मे सहकारी साख 
समितियों ने कही कहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सहा- 
यता से स्वास्थ्य रक्षा का का काये करना आरस्म किया है । 
सदस्यों को खाद गड़्ढ़ो से रखने का आदेश दिया जाता है, गांव 
मे सफाई रखने के लिये वे उत्साहित किये जाते है, ट्रेड दाइयों 
को रखने का अयत्न किया जावा है तथा सदस्यों को अस्पताल 
खोलने के लिये पोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रहन 
सहन सुधार समितियां ( 0&ाथ्ा ॥एाणट्ट 50ण०९८७८०७ ) भी 
गांवों मे सफाई कराने का अयत्न करती हैं । इन ससितियों के 
विषय मे पिछले परिच्छेद मे लिखा जा चुका है । 
संयुक्त ग्रान्त के अतिरिक्त विद्दार उड़ीसा से कुछ सेन्द्ल 
बैक तथा सहकारी साख समितियां गांवो से सफाई तथा चिकि- 
त्सा का प्रबंध करती है । यह समितियां गांवो को साफ करती 
हैं, केंओ में दवाई डलवा कर उनके जल को शुद्ध करती हैं। 
ओषधियो को विना मूल्य बांदती हैं, तथा आयुर्वेदिक और 
यूनानी अस्पताल स्थापित करती हैं। वस्चई मे कुछ समितियां 
अस्पतालो की झ्राट देती हैं जो औषधियां मुफ्त बांठते हैं । 


लेखक की योजना--भारतवर्ष में रोगों के कारण 
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मनुष्य जीवन तथा शक्ति का जो भयंकर हांस हो रहा है बह 
हम पहिले ही लिख चुके हैं। हमारे गांवों की गदगी और वहां 
चिकित्सा का कोई प्रबंध न होने के कारण ही यह हास निरल्तर 
हो रहा है। अस्तु, गांवों की सफाई तथा खस्थ्य रक्षा की समस्या 
हमारे लिये महत्व की है। यह कार्य सहकारी समितियों के दारा 
सफत्ता पूर्षक किया जा सकता है | 
प्रत्येक गांव में एक खारथ्य रक्षक समिति की स्थापना की 
जाबे | गांव वालों को समिति के लाभ समझा कर उसका सदृत्थ 
वना लिया जावे | प्रयत्न यह होना चाहिये कि प्रत्येक घर से एक 
सदस्य वनाया जावे । सदस्य चार आता प्रति मास चला दे। 
जो लोग कि बहुत ही निर्धन हों शोर चार शआाना प्रति मास 
चन्दा न दे सके उनसे चन्दा न लिया जावे, उसके बदले में वह 
सदस्य मास में एक दिन समिति का कार्य कर दिया करे | यदि 
कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दरा अनाज में भी दे सकता है, 
किन्तु चन्दा देने वाले तथा कार्य करने वालों में कोई अन्तर न 
होना चाहिये। सब प्रकार के सदस्यों के अधिकार एक ही हो । 
साधारण सभा प्रति वर्ष का बजट पास करे तथा समिति 
का वार्षिक प्रोगाम निर्धारित करे | साधारण सभा एक 
पंचायत, और उसका सरपंच, दो मन्त्री तथा एक कोपाध्यक्त, का 
निर्वाचन करे। पंचाग्रत साधारण सभा द्वारा निश्चित की हुई 
नीति के अनुसार कार्य करे । दोनों सन्‍्त्री समिति के कार्य का 
संचातन करें। जो सदस्य चन्दा नहीं दें उनसे मन्त्री समिति 
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का निम्न लिखित कास करवाले,समोपवर्ती सब गडढ़ो को पाठ देना, 
तथा नालो के वहाव को एसा खोद देना कि जिससे पानी एक 
स्थान पर न रुक सके [| जब वर्षा समाप्त हो तत्र जहां जहां पानी 
रुक जावे वहां समय समय पर सिट्टी का तेल डलवादे । इसके 
अतिरिक्त ऐसे सदस्यों से औपवालय मे काम लिया जाबे तथा 
समय पड़ने पर वे लोग और स्थानों पर भेजे जा सकते हैं । 

समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ ओपधियो का संग्रह 
करे, जो साधारण रागों में काम आ सकें। ओऔपधियो को 
सदस्यों से बांदने का काय दूसरे मन्‍्त्री के हाथ में रहे। समिति 
गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव से कुछ दूरी पर गडढ़े 
खुदवावे । यह गड्ढे ६ या ७ फीट गहरे हो, गडढ़ों के चारों ओर 
अरहर अथवा फूस की आढ़ खड़ी कर दी जावे, तथा गड्ढ़ें के 
मुँह पर दो लकड़ी के तख्ते रख दिये जायें यद्दी गड़ढ़े गांव के 
शौचगृह हों | सदस्यो को मैदानो मे शौच जाने की ह्वानियां वता 
कर वहां शौच जाने पर वाधित किया जावे | कुछ शौचग्रह 
( ए॥६५ ,80706५ ) स्त्रियों के लिये प्रथक कर दिये जाबें। 
समिति एक मेहतर को नोकर रक्‍्खे जो गांव के घरो का कूड़ा 
प्रति दिन भर कर इन शौचगृहो में डाल आया करे,और गांव की 
गलियों की सफाई रक्खे | समिति प्रत्येक सदस्य को गडढ़ो में 
खाद बनाने के लाभो को समकावे और उन्हे गड़ढ़ों सें खाद 
तैयार करने के लिये उत्साहित करे। प्रत्येक किसान दो गड़ढ़े 
तैयार करे, एक में से जब खाद निकाली जाबे तब दूसरे मे 
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गोबर इत्यादि भरा जाबे | किसान अतिदिन गोबर, भूसा, तथा 
चारा जो पशुओं के पास बच रहता है, तथा घरो का कूड़ा इन 
गड़ढ़ो में डाल दिया करे | इससे दो लाभ होगे एक तो गंदगी 
दूर हो जावेगी दूसरे अच्छी खाद उत्पन्न होंगी। समिति शौच- 
गृहो मे बनी हुई खाद को बेच दे । 


समीपवर्ती गांवो की स्वस्थ्य रक्षक समितियां मित्र कर एक 
समिति बनावे । बड़ी समिति एक चिकित्सक तथा एक ट्रेड दाई 
नियुक्त करे | इन क्सचारियो को निजी प्रैक्टिस करने की आज्ञा 
न होनी चाहिये। दाई का यह कार्य हो कि वह बड़ी समिति से 
सम्बन्धित गांवों सें बच्चा जनाने का काम करे। प्रत्येक सदृस्य 
से बच्चा जनाने की फीस आठ आना से एक रुपया तक शी 
जावे । डाक्टर बीच के गांव मे रहे और प्रति दिन दो गांवों में 
जाकर वहां जो भो बीमार हो उनको दवा दे । प्रत्येक गांव में 
तीसरे दिन डाक्टर जाया करे। इस बीच मे सभा का सन्‍्त्री बह 
दवा जो डाक्टर बतला जावे, रोगियों को देता रहे । यदि किसी 
रोगी को देखने के लिये डाक्टर को उसके घर जाना पड़े तो उस 
सदस्य से आठ आना या चार आना जैसा भी निमश्चित किया 
जाबे समिति फीस ले | यदि कोई गांव का रहने वाला 
समिति का सदस्य न बने तो उससे डाक्टर तथा नसे की दुगनी 
फ्रीस ली जावे, वह रुपया उसी समिति में जमा किया जावे । 


चिकित्सक का सुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना ही 
न होगा वरन रोगों से बचने के उपाय बतलाना भी उसका कतेव्य 
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होगा । सप्ताह मे एक दिन नियत किया जाबे जब डाक्टर मैजिक 
लैनटन चित्रो तथा चार्टों को सहायता से व्याख्यान देकर बतलावे 
कि रोग क्यो उत्पन्न होते हैं और उनसे बचने के कया उपाय हैं। 
बड़ी समिति के कार्य कर्ता चिकित्सक की सलाद से प्रचार कार्य 
करे। जब कभी समीपवर्ती खान मे मेला अथवा पेठ लगे 
तव बड़ी समिति के पदाधिकारियों को वहां विशेषकर स्वास्थ 
सम्बन्धी प्रचार करना चाहिये । 

यह बड़ी समितियां अथवा समूहिक समितियां मिलकर तह- 
सील समिति का संगठन करें तहसील समितियों का कार्य केवल 
ग्राम समितियों की देखभाल करना, स्वास्थ रक्षा सम्बन्धी प्रचार 
करना, तथा जिले के स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों से लिखा पढ़ी 
करके जब कभी उस तहसील के किसी क्षेत्र मे कोई बीमारी फैज 
रही हो तो उसको रुकवाने का प्रयत्न करना होगा। बड़ी समितियों 
के प्रतिनिधि तहसील समिति में जावेंगे। इस प्रकार संगठन हो 
जाने से जिले के मैडिकल आफिसर तथा डिस्ट्क्ट बोर्ड के अधि- 
कारियो को गांवो में बीमारो फेलने के समय सफल्ञता पूर्वक चेता- 
वनी दी जा सकती है और उनसे सहायता ली जासकती है। 

प्रत्येक प्रान्त से एक ग्रान्तीय खास्थ रक्षक समिति का संग- 
ठन होना चाहिये । जो ग्ांमो मे काये करने के लिये दाइयो तथा 
चिकित्सको को तेयार करे, आन्दोलन का नेजत्रत्व अहण करे. 
तथा प्रचार कार्य करने के लिए साहित्य प्रकाशित करे । प्रांतीय 
समिति को उन दाइयों मे से जो इस समय गांबो मे काये करती 
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हैं, साफ, चतुर, तथा कम आयु वाली दाइयो को छांट लेना 
चाहिये और उन्हे छात्रवृत्ति देकर दाई कम को वैज्ञानिक शिक्षा 
दिल्ववाकर अपने अपने गांवों मे भेज देना चाहिये । सामूहिक 
समितियां इन्ही दाइयो को नोकर रखें | बच्चा जनाने के अति- 
रिक्त इस दाइयो का यह भी कतेव्य होना चाहिये कि यह सावाओं 
को बतावें कि बच्चो का ल्ालन पालन किस प्रकार होना चाहिये | 
चिकित्सक भी ऐसे होने चाहिये जो कि गांवों के रहने वाले ही 
हो ओर गांवो में रहना पसन्द करे । आरम्भ मे तो आयुर्वेदिक 
विद्यालयो मे से निकले हुए युवक छांट लिये जाबें तथा उनको 
कुछ दिनो आवश्यक शिक्षा देकर गांवों में भेज दिया जांबे | इसके 
बाद गांवो मे रहने वाले शिक्षित नवयुवको को प्रान्तीय समिति 
आयुर्वेदिक विद्यालयो में भेजकर इस काये के लिये तैयार करावे । 

प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार 
आंट ( सहायता ) दे । डिस्ट्क्ट बोडे सामूहिक समिति को 
चिक्रिसक तथा दाई का आधा वेतन दे । 

इस ग्रकार यदि संगठित ढंग पर सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग स्यास्थ रक्ता आन्दोलन के लिए किया जावे तो ग्रामो मे 
स्वास्थ रक्षा की समस्या हत्न हो सकती है । प्रान्तीय समिति एक 
पत्रिका प्रकाशित करे, टू कट छपबाबे, चित्र तैयार कराबे, फिल्‍म 
तैयार कराबे, तथा मैजिक लेनटने के लिये स्लाइडस तैयार 
कराकर प्रचार के लिए गांवों में भेजे । 











चोदहवां परिच्छेद 
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थोरोपीय देशों मे खेती-बारी की उन्नति के लिये सहकारिता 
का खूब उपयोग किया गया है। सहकारिता के द्वारा इन देशो 
में किसानों की आर्थिक खिंवि मे जो सुधार हुआ है वह वर्णंना- 
तीत है। कोई ऐसा काम नही है जिसमे सहकारिता का उपयोग 
न हुआ हो। खेतो की पेदावार को बेचने मे, किसानो के लिये 
आवश्यक वस्तुएं खरीदने से, पशुओं की जाति को उन्नत करने 
में, पैदावार को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिये रोक रखने मे, 
तथा अन्य कार्यों मे सहकारिता का सफल्नता पूर्वक उपयोग 
किया गया है। किसी किसी देश में तो किसानों ने खेती के यंत्रों 
को बनाने का काम भी सम्मिलित रूप में आरम्स कर दिया है। 
संक्षिप्त में यह कद्दा जा सकता है कि खेती-बारी सम्बन्धी अत्येक 
कार्य सहकारिता के द्वारा हो सकता है। किन्तु प्रश्न यह है कि 
क्या प्रत्येक कांये के लिये भिन्न भिन्न समितियां स्थापित की 
जाबें। डेनमाक के अतिरिक्त जर्मनी, इटली, तथा खीटजरतैड 
मे साख समितियां दी यह कार्य भी करती हैं। लेखक का मत 
यह है कि भारतवर्ष मे झामीय्र साख समितियों को यह सब्र 
काये भी करने चाहिये, क्योकि भारतवर्ष में सब कार्यों के लिये 
ध्रथकू पथक्‌ समितियां स्थापित करना असम्भव हो जावेगा । 


किसानों के लिये साख के बाद, खेती की पैदाबार को 
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वेचना, आवश्यक वस्तुओ को खरीदना, तथा ग्रामीय-उद्योग- 
धन्धों के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न करना ही मुख्य कार्य हैं | किसान 
किसी भी देश से साधन सम्पन्न नहीं होता इस कारण उसको 
बीज, यन्त्र, खाद, तथा दैनिक व्यवद्वार की वस्तुएं गांव के चनिये 
अथवा दूकानदार से खरीदनी होतो है, ओर उन वस्तुओ फे 
लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है। किसान बेचने की कला को 
भी नही जानता इस कारण वहां भी वह गांव के बनिये, तथा 
संडियो के दल्लालो और व्यापारियों से लुटता है, और उसको 
अपनी पेदावार का सूल्य कम मिलता है। 

यदि हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक खिति सुधरे 
तो केवल साख का अवन्ध कर देने से ही काम नही चलेगा, 
उसके लिये क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना करना आवश्यक 
होगा। नहीं तो जहां हूस साख समितियों के द्वारा किसान को 
सहाजन के हाथो से बचाते, हैं वहां वही महाजन क्विसान को 
आवश्यक वस्तुएं बेचने मे तथा उसकी पेदाबार खारीदने मे लूटता 
रहेगा | इस कारण क्रय विक्रय समितियों के स्थापित किये बिना 
किसान की स्थिति सुधर नहीं सकती । 

केय---सहकारी साख समितियों के द्वारा यह काये सफलता 
पूवेक किया जा सकता है। साख समिति का जब कोई सदस्य 
किसी वस्तु को खारीदने के लिये ऋण ले तव रुपया न देकर 
उसको वह वस्तु खरीद कर दी जावे । जहां क्रय समितियां 
स्थापित की गई हैं वहां यह तरीका है कि सदस्यों से आडेर 


विक्रय तथा ऋषि सम्बन्धी सहकारी समितियां २११ 
28 82222 33 22 5 कल पट 33 
इकटठे कर लिये जाते हैं फिर एक साथ चीजें मंगाकर सदस्यों से 
बांट दी जाती है,केवल नास मात्र का कमीशन ले लिया जाता है । 
इससे यह लाभ होता है कि समिति थोक मूल्य पर चीजें खरीद 
सकती 6 और सद्स्गों को अविक मूल्य नही देना पड़ता । क्रय 
सहकारी समितियों की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि बाज़ार का अध्ययन किया जावे । बाजार भाव के उतार- 
चढ़ाव का अध्ययन करने से यह लाभ होगा कि समिति मन्दोी के 
समय खरीद करेगी। समिति के कार्य कर्ताओ को यह देखना 
चाहिये कि विना माग के कोई वस्तु न खारीदी जावे। आरम्भ 
मे केवल उन्ही वम्तुओ को खुरोदा जावे जिनकी सदस्यों से 
अधिक मांग हो | 
क्रय समितियाँ भारतवर्ष मे बहुत कम पाई जाती हैं । वस्बई 
प्रान्त मे कुछ समितियां खाद तथा खेतो-चारी के यन्‍्त्रों को 
खरीदने के लिये स्थापित की गई थी किन्तु उनकी दशा ठीक 
नही है । इन समितियो को असफलता का मुख्य कारण-डोषपूर्ण 
प्रबन्ध तथा सदस्यों की उदासीनता है। जो समितियां कि क्रय 
विक्रय दोनों दी काये कर रही हैं वे कुछ सफल अवश्य हुई हैं। 
बीज देने वाली समितियां--खेत्तिहरो के लिये उत्तम चीज 
की समस्या सदा उपस्थित रहती है । किसानों को सहकारी समि- 
तियो के द्वारा उत्तम वीज उचित मूल्य पर मिल सकता है। 
समिति सदस्यों से ही फलल के समय उत्तम बीज मोल लेकर 
अपने भण्डार में रख सकती है अथवा कृषि विभाग से बीज 
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मिमी किक 
मिल सकता है। वम्बई आन्त में कपास बेचने वाली समितियां 
बीज रखती हैं। किन्तु अभी तक इस श्रकार की समितियां 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में बहुत कम हैं । 


विक्रय समितियां--यह तो पदिले ही कद्या जा चुका है 
अधिकतर किसान ऋणी हैं इस कारण वे अपनी फ़सक वेचने में 
स्व॒तन्त्र नहीं होते | जो गांव का बनिया लेन देन करता है वही 
फसल को ख़रीदता है। छोटे किसानों को तो अपनी फप्तल उसी 
बनिये के हाथ बेचनी पड़ती है । एक तो फसल कटने के कुछ 
दिनों बाद तक बाज़ार भाव बेसे हो गिरा रहता है, दूसरे बनिया 
गांव मे अकेला खरीरदार होता है इस कारण वह बाज़ार भाव 
से भी कम क़ीमत पर फसल खरीद लेता है। किसान बाजार 
भाव से अनिभिज्ञ होने के कारण जो मूल्य बनिया देता है 
ले लेता है। कपास, तस्त्राकू, जूट, तथा अन्य कच्चा औद्योगिक 
माल खरीदने के लिए व्यापारी, ( जो कि बढ़े बड़े व्यापारियों के 
एजेन्ट होते हैं ) गांबों मे जाकर फ़सल को खरीदते हैं। यह व्या- 
पारी विदेशों के भाव को भत्नी भांति जानते हैं इस कारण यह 
लोग गांव के सीधे साथे किसानों को जो मूल्य देते हैं. वह उन्हें 
स्वीकार करना पड़ता है। जिन किसानों के पास भूमि अधिक 
होती है और जिनकी पैदावार भी अधिक होती है, वे यदि समीप 
मे कोई मण्डी होती दे तो वहां पेदावार लेजाकर बेचते हैं। किंतु 
इन मंडियों मे किसान को खूब ही लूटा जाता है । नियमानुसार 
टैक्स तो उसे देना द्वी पड़ता है, मंडी में गाड़ी खड़ी करने का 
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किराया तथा दलालो की दलाली उसे देनी पड़ती है। दलाल 
व्यापारियों से मिल्रा रहता है ओर किसान को उस मूल्य पर कि 
जो दलाल तथ करता है पेदावार बेचनों पड़ती है। जब कीमत 
निम्वित हो जाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती 
है कहीं कद्दी बांट जाली होते हैं और जब कि गाड़ी आधी तुल 
जाती है तब व्यापारी यह कह कर कि अन्द्र बस्तु खराब 
निकली लेने से इंकार करता है । बिचारे किसान को विवश 
होकर कम मूल्य स्वीकार करना पड़ता है, क्योकि उसे अकेले 
गाड़ी भरना असस्भव दिखाई. देता है । किसान को कहीं 
कही तुलाई भी देनी पड़ती है । तद्उपरान्त मूल्य चुकाते 
समय व्यापारी धर्मशाला, गौशाल, मन्दिर, प्याऊ, पाठशाला, 
तथा ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रति रुपया कुछ पेसे 
काट लेता है | शाही कृषि कमीशन का विचार है कि इस प्रकार 
किसान की पेदावार के मूल्य का १० या १२ अतिशत कट जाता 
है, और सेठजी दानवीर कहलाते हैं । 

जब तक किसान को इस भयंकर लूट से नहीं बचाया जावेगा 
तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। केवल 
साख समितियों के स्थापित करने से कुछ न होगा । 

इसी उद्देश्य से बम्बई मे कपास तथा गुड़,और बंगाल मे धान 
तथा जूट बेचने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। 


बम्बई की विक्रय समितियां--बस्बई प्रान्त मे ६० के 
लगभग विक्रय समितियां काये कर रही हैं । इनमे ३० से ऊपर 
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तो केवल कपास बेचने की समितियां हैं। इनके अतिरिक्त गुड़, 
तस्वाकू, मिचे, धान, तथा प्याज बेचने के लिए सी समितियां 
स्थापित की गई हैं। गुजरात तथा कर्नाटक में कपास बेचने वाली 
समितियों को विशेष सफलता सिली है । गुजरात के सूरत तथा 
भड़ोच ज़िलो मे यह समितियां अधिक संख्या मे हैं । एक समिति 
चार या पांच गांवो को पैदाबार को बेचती है । विक्रय समिति 
के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रबन्ध ठीक हो इस कारण यह 
आवश्यक होता है व्यापार से परिचित लोग प्रवन्ध कारिणी 
समिति मे रक्खे जावें जो कि समिति के कार्य को चलाबें | इसी 
उद्य श्य से गुजरात की सब समितियों ने एक संघ स्थापित किया 
है जो कि इन सप्रितियों की देख साल करता है। 

कर्नाटक प्रान्त की कपास बेचने वाली समितियों ने आशा- 
तीत सफलता प्राप्त की है, इस प्रान्त की अधिकतर कपास इन्ही 
ससितियों के द्वारा बेची जाती है, स्थानीय व्यापारियो ने इन 
समितियों का बहुत विरोध किया किंतु अब यह समितियां बलवान 
होगई हैं। १६३० में कर्माटक प्रान्त की समितियों ने २३ लाख 
रुपये की तथा गुजरात की समितियों ने १८ल्ञाख की कपास बेची । 

क्रय विक्रय समितियां परिमित दायित्व वाली होती हैं, यह्‌ 
समितियां बड़े क्षेत्र में काय करके ही सफल हो सकती हैं क्योकि 
इन समितियों को अधिक राशि में वस्तुओं को खरोदने तथा 
पैदावार को बेचने से ही लाभ हो सकता है । क्रय विक्रय 
समितियों के केवल वे ही लोग सदस्य बनाये जाते हैं जो 
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फसल को उत्पन्न करते हैं। जो लोग कि कुछ चेचना या खरीदना 
नहीं चाहत वें इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते। 
समिति का लाभ सदस्यों में खरीद फरोख्त के दिसाव से बांट 
दिया जाता है । यदि किसी किसान ने समिति के द्वारा १०० मन 
कपास वेची है और दूसरे ने केवल्न ४० मन ही बेची है तो दूसरे 
को पहली से आधा लाभ मिलेगा। छुछ लोगो का मत है कि 
पैदावार बेचने का काय॑ साख से विलकुल भिन्न है और कठिन 
भी है । इस कारण क्रय विक्रय का काम एक समिति करे तथा 
साख देने का काम दूसरी समिति करे, किन्तु एक बात ध्यान में 
रखने की है कि सदस्यों के लिये आवश्यक वस्तुओं को खरीदन 
का कार्य साख समितियां भल्ती प्रकार कर सकती हैं। आयरलेड 
मे सब कारय एक ही समिति करती है । 


गुजरात की समितियां समीपवर्ती गांवो की सहकारी साख 
समितियों का एक सामूहिक संगठन मात्र होती हैं। तीन चार 
गांवो की साख समितियों के सदस्य उसके सदस्य वन जाते हैं। 
सदस्य एक प्रकार की ही कपास उत्पन्न करते है । सब कपास 
इकट्टी करली जाती है ओर बेच दी जाती है । कर्नाटक प्रान्त 
की समितियां सदस्यो की कपास को इकट्ठा नहीं करतीं बरन 
उनकी कपास प्रथक प्रथक नीलाम कर देती हैं। 


क्रय समिति--समिति का मैनेजर साख समितियों के 


द्वारा सदस्यो से आडर मंगवाता है। सदस्यो को जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता होती है वे उसके लिये आडेर दे देते हैं । सब 
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2 नमक पिवप मम फ नल पपपपयम 
आडेर प्रबंध कारिणी समिति के सामने रबखे जाते हैं, समिति के 
आदेशानुसार मैनेजर प्रबंध कारिणी समिति के एक सदस्य की 
सहायता से वस्तुएँ खरीदता है। समिति उन वस्तुओं को सदस्यों 
के हाथ बेच देती है। लाभ सदस्यो की खरीद के द्विसाव से बांट 
दिया जाता है। बम्बई में क्रय विक्रय युनियन अभी तक केवल 
बीज, खाद, तथा खेती के यन्‍त्रो को द्वी खरीदती हैं। यह यूनियन 
सदस्यों के लिये बैल भी सफलता पूर्वक खरीद सकती हैं। गुज- 
रात की कुछ समितियां अपने सदस्यों को अच्छी कपास का 
बीज देती हैं और कपास को पेचो से ओटबा कर बेचती है । 


क्रय विक्रय समितियों के काय मे कुछ कठिनाइयां उपस्थित 
होती हैं जिनपर यहां विचार कर लेना उचित है । क्रय विक्रय 
समिति यदि बड़ी नहीं होगी तो वह व्यापारियों की प्रतिहन्दता 
में टिक न सकेंगी। आवश्यकता तो इस बात की है कि. बहुत से 
गांबो के लिये एक समिति स्थापित की जाबे । इन समितियों मे 
व्यक्तियों को सदस्य बनाना खतरे से खाली नहीं है क्योकि बहुत 
सम्भव है कि बनिये तथा व्यापारी जिनसे कि समिति प्रतिद्वंदता 
करने जा रही है अपने आदमियो को समिति का सदस्य बना 
कर समिति को नष्ट करने का प्रयत्न करें। अस्तु, केवल साख 
समितियां ही सदस्य बनाई जावें। किन्तु यह नियम अवश्य 
रक्‍्खा जावे कि जो साख समितियों के सदस्य नहीं हैं उनकी 
पैदावार भी समिति बेचेगी | इसके अतिरिक्त जो लोग व्यापारी 
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नही है ओर जो समिति से ग्रतिदंद्ता नहीं करते उनको सदस्य 
वना लिया जावे | 
विक्रय समितियों के लिये पजी की समस्या अत्यन्त कठिन 
है। जब कि किसान अपनी पेंदावार समिति के पास लाता है 
तभी वह रुपया चाहता है. समिति को यथेष्ट धन पेशगी दे देना 
पड़ता है। समिति की अपनी निजी पूँजी वहुत कम होदी है 
ओर भारतवप में वह दिन दूर हैं जब कि सहकारी समितियों 
के पास यथेष्ट डिपाजिट आजाबेगी। सेन्ट्ल वक समितियों को 
केबल उतनी द्वी साख देते है जितनी कि उनकी पजी होती है । 
अस्तु, आवश्यकता इस वात को है कि समितियां अपने सदस्यों 
का दायित्व हिस्सों के मूल्य से दुगना या तिगुना रखें जिससे कि 
सेन्ट्ल बैंक पूंजी से उतनी गुनी साख दे सके | सहकारी विक्रय 
समितियों से किसान को निम्न लिखित लाभ होते है । किसान 
जब अपनी पेदावार लाता है,समिति पेदावार को तौल कर रसीद 
दे देती है । पैदावार ल्कर पेशगी कुछ रुपया दे दिया जाता है । 
तथा पैदाबचार को अधिक से अधिक मूल्य पर चेचा ज्ञाता है | 
बंगाल को ज़ूट सामितियां--बंगाल मे ल्गभंग ६० 
विक्रय समितियां हैं। इनमे जूट वेचने वाली समितियां अधिक 
है। १६२७ से इन समितियों ने एक होल सेल सोसायटी स्थापित 
की थी। यह सोसायटी एक विशेषज्ञ को नौकर रखती है जो कि 
वाजार भाव का अध्ययन करता है और सम्बन्धित समितियों 
को सलाह देता है। बंगाल मे धान बेचने वाली समितियां भी 
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स्थापित की गई हैं ओर उनकी भी एक केन्द्रीय समिति बन 
गई है। 

पंजाब में कुछ कमीशन १२ बेचने वाली दूकानें स्थापित को 
गई हैं जो सदस्यों तथा गैर-सदस्यो की पैदावार को बेचती 
हैं। वहां ऋय-विक्रय समितियां भी स्थापित की गई, जो अधिक 
सफल नहीं हुई। 


मद्रास सें लगभग सवा सौ क्रय-विक्रय समितियां हैं किन्तु 
वे बहुत थोड़ा व्यापार करती हैं। मद्रास सें मो यह नहीं कहा 
जा सकता कि इनकी दशा अच्छी है । 

इनके अतिरिक्त विहार-उड़ीसा, सध्यप्रान्त, तथा संयुक्तप्रान्त 
में भी कतिपय समित्तियां स्थापित की गईं किन्तु उनकी दशा 
अच्छी नही है । 

कृषि से सम्बन्धित अन्य समितियां । - 

पशु सुधार समितियां--प्रत्येक आ्रन्त में कुछ ऐसी समितियां 
स्थापित की गईं हैं जो अच्छी नस्ल के पशु उत्पन्न करने का 
प्रयन्न करती हैं। समितियां उत्तम जाति के सांड रखती हैं ओर 
सदस्यों के पशुओ की उन्नति करने के दूसरे उपाय भी करती हैं। 
पंजाब में इस प्रकार की डेढ़ सौ से कुछ ऊपर समितियां है। 
अन्य प्रान्तो मे ऐसी समितियों की संख्या बहुत कम है। यह 
समितियां बरागाद ले लेती हैं. श्लौर अपनी गायों की नस्त्त को 
सुधारने का प्रयत्न करती हैं। 
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नौगांव गांजा उत्पन्न करने वालों की समितियां-- 
यह्‌ एक महत्वपूर्ण उत्पादक समिति है। इसके ४००० से ऊपर 
सदस्य है और लगभग ६ लाख इस समिति की कार्यशील पूँजी 
है। इस समिति के पास गांजा और भांग उत्पन्न करने का एका- 
घिकार है । इस समिति को लाखों रुपया वार्षिक लाभ द्ोता है, 
जिससे तीन अस्पताल, एक पशुओ का अस्पताल, चलते हैं । 
ओर तीन हाई स्कूलों, तथा ८७ ग्रासीय पाठशालाओ को सहायता 
दो जाती है। 
बम्बई मे तीन सहकारी कपास के पेच खोले गये हैं। 
मद्रास मे पांच औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, जिनमे कल्ला- 
कुर्ची की समिति सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके पास 
चावल, मूंगफली, साफ करने, गन्ना पेरने, तथा खांड बनाने 
की मशीनें हैं। बंगाल से एक शक्कर का कारखाना तथा चावल 


की मिल है। बम मे भी एक चावल की मिल सफलतापूबेक 
काये कर रही है । 


है कस 
पदुहवा पारच्छद्‌ 
सहकारी श्रमजीवी तथा कृषि समितियां 


योरोप मे इटली ने श्रमजीवियो का सहकारी स्रमितियों के 
हारा संगठन करके इस ओर पथग्रद्शेक का कार्य किया है। 
संसार में प्रत्येक देश के किसान अलहदा अलहदा खेती-बारी 
करते हैं, किन्तु इटली के कतिपय भदेशों मे सामूहिक खेती-वारी 
सफलतापूर्वक की जा रही है । साथ ही इटली में मजदूरों ने 
सहकारी समितियां स्थापित करके सरकारी तथा अन्य संस्थाओं 
से सड़क, इमारते, तथा रेलवे लाइनों पर कास करने के लिये ठेके 
लेना प्रारम्भ कर दिया है और ठेकेदार को निकाल बाहर किया 
है। सारतवर्ष मे इस प्रकार की समितियों की अत्यन्त आवश्य- 
कता है। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतवर्ष में भूमि 
कम होने के कारण प्रति किसान भूमि बहुत कम है, इस कारण 
आधुनिक वैज्ञानिक ढक्ल से खेती-बारी नही हो सकती। साथ ही 
बह थोड़ी सी भूमि भी छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों मे बंटी हुई है 
जिसके कारण भारतवर्ष मे खेती-वारी की अत्यन्त हीन दशा है। 
चिखरे हुए छोटे छोटे खेतों पर खेती-बारी करने से किसान अपना 
समय, श्रम, पशु शक्ति, तथा पूँजी का अपव्यय करता है और 
उत्पत्ति बहुत कम होती है। भूमि चकबनन्‍्दी समितियां इस ओर 
प्रयत्त कर रही हैं किन्तु चकवन्दी के काये मे इतनी कठिनाइयां 
उपख्त हो रही हैं कि शीघ्र ही इससे समस्या हल होतो नहीं 
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दिखलाई देती । सामूदिक खेती इस समस्या को इल करने का 
अत्यन्त सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त भारतवप मे साधारण 
मजदूरों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है,ठेऊेदार रेलवे कंपनियों 
से. सरकारी निर्माण विभाग से, तथा डिस्ट्क्ट बो्डों से ठेका ले 
लेते हैं और मजदूरों को रख कर काम कराते है| यद्यपि भारत- 
चर्ष मे इस प्रकार की समितियों का श्रीगणेश भी नही हुआ है 
फिर भी इनकी उपयोगिता के कारण हम यहां इनका विधरण 
देते हैं । 
यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि सम्मिलित कृषि सह- 
कारी समितियों को जन्म डेने का श्रेय इटली को है | इटली में 
बड़े वडे जमीदार अपनी जिसीदारी पर न रह कर नगरो में 
विलासता का जीवन व्यतीत करते थे और अपनी भूमि को कुछ 
लोगो को उठा देते । यह लोग गांव वालों को मजदूर रख कर 
उस भूमि पर खेती करवाते थे। किसान मजदूरों की अत्यन्त 
शोचनीय दशा थी, सम्मिलित कृपि सहकारी समितियों ने इस 
प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। स्व प्रथम १८८६ में 
क्रिमोना के किसान मसज़दूरों ने एक समिति का संगठन करके 
एक जमीदार से एक बड़ी स्टेट लगान पर ले ली और अपने 
सदस्यों में उसको वांट लिया। किन्तु जिमीदार से झगड़ा हो 
जाने के कारण यह प्रयत्न असफल रहा। इसके उपरान्त १८६४ 
में मिलन मे सबे प्रथम यद्द प्रयोग सफल्न हुआ | इसके उपरान्त 
यह आन्दोलन क्रमश" बढ़ता गया किन्तु पूँजी की कमी होने के 
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कारण आरसस्म में यह धीरे धीरे ही फेल सका । योरोपीय महायु ६ 
के समाप्त होने पर इटली सरकार को बेकार सेनिको को खेती- 
बारी में लगाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। सरकार ने बहुत सी 
सरकारी भूसि तथा पूँजी देकर इस प्रकार को समितियों को 
प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किय्य । इसऊे उपरान्त क्रमशः समितियों 
की संख्या बढ़ती ही गई और इस समय इटली में लगभग ४०० 
( पांच सौ ) समितियां सफल्नतापूतक कार्य कर रही हैं। 
सम्मिलित सहकारी कृषि समितियां दो प्रकार की होती हैं। 
एक वह समितियां जिनसे भूमि को सदस्यों में चांट दिया जाता 
है और प्रत्येक सदस्य असने खेत पर खेती करता दे तथा समित्ति 
को लागान देता है । दूसरे प्रकार की समितियां वह हैं जिसमें 
भूमि वांटी नहीं जाती वरन समिति एक मैनेजर रख कर सदस्यों 
के द्वारा समस्त भूमि पर खेती करवाती है और पैदावार समिति 
इकट्ठी करती है। समिति सदस्यो को निश्चित सज़दूरी देती है। 
पहले प्रकार की समितियां कैथोलिक लोगो की हैं और दूसरे 
प्रकार की ससितियां साम्यवादियों की हैं। समिति का रूप 
क्या होगा यह बहुत कुछ भूमि के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार 
की ससिति के लिये भूमि उपयुक्त होगी उसी प्रकार की समिति 
का संगठन किया जावेगा । पहिले प्रकार की संमितियों में सदस्य 
मजदूरों की भांति न रहकर किसालों की भांति रहते हैं, किन्तु 
दूसरी प्रकार की समितियों सें सदस्य मजदूरों की भांति रहते हैं । 
पहिले प्रकार की समितियां जमीदारो से पट्टे ले छेती हैं. । 
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पट्टे ६ से १२ वर्ष तक के लिये होते हैं । प्रत्येक सदस्य को उस 
की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि उतने समय के लिये दी 
जाती हूँ जितने समग्र के लिये समिति को पद्टा मिज्ञता है। भूमि 
सदस्यों को इस शर्त पर दी जाती हैं. कि वे उसे लगान पर और 
किसी को नहीं उठावेंगे, समिति को नियमित रूप से लगान देंगे, 
तथा भूमि का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब पट्टा चइलता हैं. तव 
इस वात की जांच की जाती हैं. कि किसी सदस्य को उसको 
आवश्यकताओं से अधिक भूमि तो नहीं मिल गई है। यदि ऐसा 
होता है तो कुछ परिवतंन हो जाता है, नही तो वही भूमि सदस्य 
को दे दी जातो है । प्रत्येक सदस्य को खेती घारी के औजार अपने 
निजी रखने पड़ते हैं किन्तु मूल्यवान वड़े यन्त्र सम्रिति खरीद 
लेती है. और उनको किराये पर सदस्यों को दे देदी है। समिति 
सदस्यों की सुविधा के लिये क्रय विक्रय विभाग भी रखती है, 
जिससे सदस्यो को चीज, खाद, तथा अन्य घरेलू आवश्यक 
वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिलती हैं ओर उनके खेतो की 
पैदावार बेची जा सकती है । समिति सदस्यों को पूंजी 
उधार देती है | किन्तु यह आवश्यक नदी है कि प्रत्येक समिति 
इन सव विभागों को अवश्य रक्खे | समिति एक कृषि के जान- 
कार को नोकर रखती है जो कि सदस्यों को खेती वारी के त्रिषय 
में उचित परामर्श देता है । सव सदस्यों को अपनी पैदावार का 
वीमा कराना पड़ता है। 

दूसरे प्रकार की समितियां भी भूमि पट्टे पर देती हैं किन्तु 
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भूमि सदस्यों से वांटी नहीं जाती, सामूहिक रूप से उस 
पर खेती होती है । समिति खेती चारो के ओजार, यन्त्र, तथा 
पशु मोल लेती है। समिति के सदस्यों को उन ओऔज़ारों तथा यन्त्रो 
की सहायता से समिति के सेनेजर की आधीनता से खेती चारी 
करनी पड़ती है। मत्येक सदस्य को एक छोटा सा भूसि का 
डुकड़ा उसके छुद्धम्थ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
दिया जाता है । यह भूमि का बंटवारा केवल खेतो बारी के छिये 
दी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूसि का फिर से बंठवारा होवा 
है। खाद और वीज समिति देतों है। सदस्य अपने छुट्ठुम्ब वालों 
की सहायता से खेत पर काम करता है | जुताई, खाद डालने का 
कास, तथा फ़सल को साफ़ करके अनाज मिकालने का कार्य 
समिति करती है परन्तु और सच काम किसान को करने पड़ते 
हैं। किसान को उस खेत को एक-तिहाई पेदावार दे दी जाती है, 
जो कि उसके वप भर के सोजन के लिये काफी होती है। किसान 
को वीज तथा खाद का एक तिहाई मल्य भी देना पड़ता है। जब 
समिति को सदस्य से कहीं काम लेना होता है तब सदस्य को 
समिति का कार्य करना पड़ता है। खेती वारी मेनेजर के कहे 
अनुसार ही करनी पड़ती है। चरागाह को भूमि सदस्यों में नहीं 
वांदी जाती । आरस्स से इन समितियों को पजी श्राप्त करने सें 
कठिनाई का सामना करना पड़ा किन्तु योरुपीय सहायुद्ध के उप- 
रान्त सरकार सहायता देने लगी है। सदत्यों को उनके खेतों 


की एक-तिहाई पेदाबार मजदूरी के रूप सें मिलती है तथा वाकी 
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मजदूरी सिक्के से दी जाती हैं । सत्र पैदावार इकट्ठी की जाती हे 
ओर चेचने पर जो लाभ होता हैं. वह सजदूरी के अनुपात से 
ब्रांट दिया जाता है । समितियां अपना बेंक तथा स्टोर भी 
रखती हैं । 

साम्‌द्विक रूप में सम्मिलित खेती-बारी करने वाली समितियां एक 
बड़े कारखाने के समान हैं। सदस्यों को मेंनेजर के अनुशासन में 
काय करना पड़ता हैँ! मैनेजर अधिकतर श्रमजीबी समुदाय का 
ही होता है किन्तु प्रबंध पढुं तथा विशेषज्ञ होता हैं | यदि 
कोई सदस्य आज्ञा को नहीं मानता तो उसको चेतावनी दी जाती 
है, जुर्माना किया जाता हैँ, मजदूरी काट दी जाती हैं, तथा ऋधिक 
उद्ण्डता करने पर निकाल भी विया जाता है| परन्तु यह नोबत 
बहुत कम आती है। समिति का सदस्य स्थानीय मजदूर सभा 
का सदस्य होता हैँ । जब कभी समिति तथा सदस्यों में झगड़ा 
दोता है तो मजदूर सभा की सहायता तथा परामशे से उसका 
फैसला हो जाता है । साधारणत्त: तो सदस्य तथा समिति मे कोई 
मगड़ा होता द्वी मद्दी । इटली में कुछ स्थानोपर यह भी प्रयत्न॑ किया 
गया कि खेतो को सदस्यों मे बिना बाटे हुए सामूहिक-सम्मिलित 
खेती की जाबे किन्तु सफलता नहीं मिली । फ्रांस, जरमनी, 
आयरलैंड तथा रूमेनियां मे इस प्रकार की समितियां स्थापित 
की गई हैं। 

भारतवर्ष के अन्दर वस्वई प्रान्त मे दो सम्मिलित खेती वारी 

करने वाली समितियां स्थापित की गई किन्तु वे सफल नही हुई । 
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5 कक न लक ८ कप 
भारतवर्ष में इस अकार को समितियों की अत्यन्त आवश्यकता 


है किन्तु इन समितियों को सफलता पूर्वक चलाने के लिये योग्य 
मैनेजर तथा ऐसे कार्य कर्ताओं को आवश्यकता है कि जो गांवों 
में इस प्रकार की समितियों की उपयोगिता का प्रचार करें | 


श्रमजीवी सप्रितियां--सहकारी श्रमनीवी समितियों 
को सब प्रथम स्थापित करने का श्रेय भी इटली को दी है | इन 
समितियो का उद्देश्य ठेकेदारों को हटा कर खर्य ठेके लेकर अपने 
सदस्यों द्वारा काम कराना है। आरस्म में इन समितियों ने 
सड़को को बनाने, साधारण इमारतों को तैयार करने तथा अन्य 
साधारण कार्यों के ठेक्रे लिये किन्तु अब तो यह समितियां बड़े 
से बड़े काये करती हैं। यहां तक कि रेलवे लाइन डालने, वथा 
कानों को खोदने का काम भी करने लगी हैं। यद्यपि यह आन्दो- 
लन १८८० में प्रारम्भ हुआ किन्तु १६०० से यह उन्नति करने 
लगा, और योरुपीय महायुद्ध के उपरान्त यह तीत्र गति से बढ़ने 
लगा | इस समय इटली में लगभग ३००० समितियां काये कर 
रही हैं। 


राज्य ने इन समितियों को खूब अपनाया है, राज्य इन संमि- 
वियों को आर्थिक सहायता देता है तथा राजकीय, म्यूनिसपैलटियों, 
तथा अन्य संस्थाओ का सारा कार्य इन्हीं समितियों को दिया 
जाता है। 


प्रत्येक समिति एक मेनेजर नियुक्त करती है तथा एक कमेटी 
बनाती है । उस कमेटी में खानीय सजदूर सभा के प्रतिनिधियों 
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को भी स्थान दिया जाता है | कमेटी मे काये करने के लिये कोई 
वेतन नही दिया जा सकता । वेतनिक कर्मचारो कमेटी की 
मीटिंग से सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु चोट नहों दे सकते । 
कमेटी का प्रत्येक सदस्य एक एक सप्ताह समिति के काय की देख 
भाल करता है, उस समय सदस्य को खर्चा दिया जाता है । 


समिति के सदस्य समिति के हिस्से खरीदते हैं जिनका मूल्य 
किश्तों मे चुका दिया जाता है, किन्तु इन समितियों को पूँजी की 
अधिक आवश्यकता रहती है क्योकि सदस्यो को मजदूरी देनी 
होती है। राज्य नेशनल इंस्टिस्यूट आफ क्रोडिट ( जातीय साख 
संस्था ) के द्वारा इन समितियों को पूँजी उधार देता है। यह संग्या 
अपने इंजीनियरों के द्वारा समिति के ठेके की जांच कर लेती है । 
आरंभ में जातीय साख संस्था समिति की साख पर थोड़ासा ऋण 
दे देती है। इसके उपरान्त जैसे जैसे समिति, काये करती जाती 
है, अपने कार्य का सर्टिफिकेट दिखलाकर जातीय साख संस्था से 
उधार ले लेती है । जिस संस्था के लिये समिति कार्य कर रही है 
उस संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर समिति को ऋण दे दिया 
जाता हैं और वह संस्था जातीय साख संस्था को यथा समय मूल्य 
चुका देती है। यदि समिति को अपने कार्य का पेमैन्ट-आडेर 
(चालान) मित्र जाता है तो जातीय संस्था उसकी जमानत पर 
रुपया दे देती है ओर खयं वसूल कर लेती है । 


सदस्यों की मजदूरी तथा कास के घन्दे मज़दूर सभा 


श्र भारतीय सहकारिता आन्दोलन 

(ए0-४0७ एणा0७) के परामश से नियत किये जाते हैं । भिन्न 
भिन्न कार्य के लिये मिन्न भिन्न मजदूरी निश्चित को जाती है । 
सदस्यो को छोटे छोटे समूद्दो में बांट दिया जाता है प्रत्येक समूह 
के ऊपर एक सरदार रहता है जो औज़ारों की देख भाल करता 
है। समिति वार्पिक ल्ञाभ का १० प्रति शत सुरक्षित कोष में 
रखती है, ४० प्रति शत दुर्घटना तथा पेंशन फंड मे डालती है, 
तथा ४० प्रति शत मजदूरी के अनुपात से सदस्यों में बांद देती 
है। यदि कभी समिति के पास काम कस होता है तो काम के 
घन्दे घटा दिये जाते हैं अथवा बारी बारी से सदस्यों को काम 
दिया जाता है। 


यह समितियाँ अधिकतर सड़क, बांध, पहाड़ी को काट कर 
संमथल करने, पुल, इमारतें, तथा बंजर और दलदल भूमि को 
ठीक करने का काम करती हैं । कुछ समितियो ने रेलवे लाइन 
डालने का काम भो सफलता पूर्वक किया है । इससे यह न सम- 
मना चाहिये कि केवल सांधारण मजदूरों ने ही यह समितियां 
चलाई हैं | इटली में बढ़ई, लुद्दार, राज, मल्लाह, गाड़ी वाले तथा 
बन्दरगाद मे काम करने वालो ने भी अपनी अपनी समितियां 
स्थापित की हैं। 


इन समितियों की स्थापना से यह लाभ हुआ है कि मजदूरों 
में बेकारी कम हुई है उनकी मजदूरी बढ़गई है, तथा उनका जीवन 
अधिक सुखी बनगया है। प्रत्येक समिति पेंशन फंड रखती है जो 
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कि सदस्य के बुढ़ापे मे काम आता है। इटली में यह समितियां 
भी दो प्रकार की हैं, साम्यवादी तथा कैथोलिक । 


भारतवप में बम्बई तथा मद्रास प्रान्तो मे इस प्रकार की 
समितियां स्थापित की गई हैं | चम्बई में दो समितियां इस समय 
काय कर रही हैं, बेलगाव जिले मे हुकेरी श्रमज्ञीवी समिति 
अछूतो के लिये स्थापित कींगई है । समिति सदस्यों को कुछ रुपया 
पेशगी दे देती है और वाद में मजदूरी मे से काट लेती है । यह 
समिति ठेके लेती है। १६०० में इस समिति को २०००) रुपये 
का लाभ हुआ। दूसरी समिति भड़ोंच में इसारते वनाने वाले मज- 
दूरो की है। वम्बई में दो समितिया और भी स्थापित की गई थी 
किन्तु वे सफल नहीं हुई । 


मदरास प्रान्त में ल्गभग ६० से कुछ ऊपर अमज्नीवी समि- 
तियां हैं, यह समितियां सड़क बनाने का काम, लकड़ी कादने 
का कास, गाड़ी से माल ढोने काम, तथा मिट्टी खोदने का काम 
करती हैं । मद्रास प्रांन्त के रजिस्ट्रार ने वार्षिक रिपोर्ट मे इन 
समितियों का उल्लेख करते हुये लिखा है कि सरकारी विभाग, 
ज़िला बोड, तथा म्यूनितिपैलटी इन समितियों को म्ोस्साइन नही 
देते इस कारण यह समितियां ठेकेदारों की अतिस्पधों में खड़ी 
नही हो सकतीं । 


दांवंकोर राज्य में राज्य के प्रोत्साहन तथा सहानुभूति के 
कारण श्रमजीवी समितियां सफलता पूर्वक काये कर रही हैं । 


२३० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
यदि प्रान्तीय सरकार, ज़िला बो्डे, और म्यूनिस्पेलटी 
श्रमजीवी समितियों को प्रोत्साहन देने की नीति स्वीकार करनलें 
तब यह आन्दोलन सफलता पूर्वक सब आन्तों में, चलाया जा 
सकता है । यदि हमारे देश की प्रान्तीय सरकारें इन समितियों 
को आर्थिक सहयता देने लगें तो शीघ्र ही यह्‌ समितियों ठेके- 


दारों को हटा कर ठेके लेसकती हैं और मज़दूर बर्ग की आर्थिक 
उन्नति कर सकती हैं । 


सोलहवां परिच्छेद 
काषि से सम्बन्वित अन्य समितियां । 


सहकारी सिंचाई समितियां--भारतवर्ष जैसे ऋषि 
प्रधान देश में जहां खेती बारी वर्षा पर ही अवलम्बित है और 
जहां वर्षा अनिश्चित है, सिंचाई के महत्व को बतलाने की आव- 
श्यकता नही है | देखना यह है कि किसान खयं सहकारिता के 
द्वारा किस प्रकार सिंचाई के साधन उपल्व्ध कर सकते है | 


बंगाल की सिंचाई समितियां-- बंगाल मे सिंचाई 
समितियां सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं । पश्चिमी बंगाल का 
प्रदेश कुछ नीचा है इस कारण वर्षा का पानी भूमि पर नहीं 
रुकता वरन शीघ्र ह्वी बह जाता है । इस कारण साधारणतः वर्षा 
अच्छी होने पर भी जिस समय धान को पानी को 
अत्यन्त आवश्यकता होती उस समय पानी की कमी होजाती है। 
यही कारण है कि पश्चिमी बंगाज् में कमी कभी अकाल पड़ 
जाता है। 


यदि वर्षा के शुरू में जो अत्याधिक जल गिरता है बह सिंचाई 
के लिये रोक लिया जाबे तथा नदियो के द्वार समुद्र में न चह्‌ 
जाने दिया जावे तो यह समस्या हल हो सकती है। इसी उद्देश्य से 
पुराने समय के राजाओ, जमीदारों, तथा घनिक वर्ग ने बषा के 
के जल को रोक रखने के लिए बांध बनवाये थे। पश्चिमी बंगाल 


रशेर भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
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में अनुमान किया जाता है कि लगभग पचास हज़ार बांध हैं। 
कालांतर मे कई कारणो से सिचाई का यह उत्तम साधन नष्ट दो 
गया अधिकांश बांध मिट्टी से भर गये, और जमीदार उनमे 
धान की खेती कराने लगे | १६१६ मे बांकुरा जिले मे अकाल 
पड़ा, उस समय अधिकारी वर्ग का इस ओर ध्यान गया और 
इन बांधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया | 


सहकारिता विभाग ने बर्दूमान डिवीज़न मे सहकारी सिंचाई 
समितियां स्थापित की हैं जिनका उद्य श्य भरे हुये बाधो और 
तालाबो को फिर से खुदबाना, तथा नये तालाब बनवाना है । 
सिंचाई समिति परिमित दायित्व वाली होती है, प्रत्येक सदस्य 
को अपनी भूमि के अनुपात मे ही समिति के हिस्से खरीदने होते 
है। समिति के पास निजी एंजी तो होती ही है आवश्यकता 
पड़ने पर सेन्दूल बेक से ऋण लिया जा सकता है | जब कि बांध 
था तालाब तैयार होजाता है तब प्रति एकड़ सिंचाई क्‍या ली 
ज्ञाना चाहिये, यह निश्चय किया जाता है। समिति सदस्यों 
से सिंचाई की क्रीमत वसूल करके ऋण चुकाती है तथा बांध की 
मरम्मत करवाती रहती है | इस समय बंगाल में लगभग १००० 
सिचाई समितियां काये कर रही है। अधिकतर समितियां बांकुरा 
तथा बीर भूमि के जिलो मे हैं । इन सिचाई समितियों के कारण 
लाखो बीघा जमीन पर सिंचाई होती है । बंगाल मे सिचाई समि- 
वियो की मांग तेजी से बढ़ रही है । 


वंगाल के अतिरिक्त मद्रास से भी सिचाई समितियां स्थापित 
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कृषि से संबंधित अन्य सम्रितियां र्डे३ 
की गई हैं जो सदस्यों की भूमि की घिंचाई करती हैं । बर्मा 
बिहार, उड़ीसा, संयुक्तप्रान्त तथा मैसूर में मी कतिपय घिंचाई 
समितियां कार्य कर रही हैं । पंजाब में भी यथेष्ट संख्या मे 
सिंचाई समितियां हैं जो नदियों की धाराओं की मिट्टी निकलवा- 
कर उनसे सिंचाई करती है । 


खेती बारी की उन्नति करने वाली सामितियाँ-- 
चम्बई ग्रान्त मे सहकारी तथा कृषि विभाग के उद्योग से ताल्लुका- 
डेवलैपमैन्ट एमोसियेशन नामक संख्या को जन्म दिया गया है। 
१६२२ से यह संस्थाएं स्थापित की गईं थी, ऋमशः इनकी संख्या 
बहुत तेजी से बढ़ती जारही है। इनके सदस्य सहकारी समि- 
थ्यो के अतिरिक्त थे व्यक्ति भी हीसकते हैं जो निश्चित फीस दे । 
इन संस्थाओं का उद्देश्य यह्द है कि उनके ताल्लुक़े में खेतो-बारी 
की उन्नति की जावे, सहकारी समितियों का संगठन किया जावे, 
तथा उनकी देख भाल की जावे | 


यह संस्थाएं कृषि त्रिययक जानकारी को किसानों में फैलाने 
का प्रयत्न करती है, सहकारी समितियों द्वारा अच्छा बीज, 
अच्छा यन्त्र, अच्छी खाद किसानो को देती है, पशुओ की नस्ल 
सुधारने का श्रयत्त करती हैं, गृह-उद्योग-घन्धों को पुत्रजीबित 
करने का प्रयत्न करती हैं, तथा किसानों के कष्टो की ओर 
अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती हैं। किन्तु अभी तक 
यह संस्थाएं ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को पूरा नही कर सकी हैं । 
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ताल्लुका ऐसोशियेशन को सरकार सद्दायता देती है। आ्ररस्भ में 
यह विचार किया गया था कि ताल्लुका ऐसोसियेशन द्वी सहकारी 
साख समितियों की देख भात करें किन्तु अनुभत्र से ज्ञांव हुआ 
कि थे इस कार्य को नहीं कर सकतीं | 

ताल्लुका ऐसोसियेशन की देख भा करने के लिये डित्रीज़नल 
बोडे स्थापित किये गये हैं। चोड के ६ सदस्य होते हैं। दो सरकारी 
( कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग के कर्मचारी ) तथा चार 
गैर सरकारी, जिनको कृषि विभाग का डायरेक्टर, तथा सहकारी 
विभाग का रजिस्ट्रार मनोनीति करता है। वो इन संखाओं 
के लिये कार्य-क्रम बनाता है, उनके कार्य का निरीक्षण करता है, 
तथा सरकारी सहायता को इन संस्थाओ में बांदता है । 

वस्वई के अतिरिक्त मद्रास, बंगाल, वर्मा, तथा मध्यप्रान्त 
में भी खेती-बारी की उन्नति करने वाल्ली सम्रितियां स्थापित की 
गई हैं। यह समितियां अच्छे यन्त्र, उत्तम जाति का बीज, तथा 
उपयोगी खाद अपने सदस्यों को देती हैं, ओर कोई कोई समिति 
कृषि विभाग की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का 
प्रदर्शन भी करती हैं । 

पंजाब प्रान्त में लगभग सवा सौ समितियां इस ओर कार्य 
कर रही हैं, उनको कुछ सफलता भी मिली है । यह समितियां 
अपने सदस्यों को उत्तम चीज घोने, उपयोगी यन्त्रों का उपयोग 
करने, तथा आधुनिक ढढ्ध से खेती करने के लिये प्रोत्साद्वित 
करती हैं। इन समितियों को केवल सदस्यों में ही सफलता नहीं 
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मिली है वरत इनके कार्य का प्रभाव गांव के अन्य किसानों पर भी 
पड़ा है । कृपि विभाग इन समितियों को ट्रेड ओवरसियर दे देते 
हैं, जो वैज्ञानिक ढन्न की खेती करने वालो को परामश देते है। 

बिहार उड़ीसा मे सैन्टूल बेंक अपने से संबंधित समितियों 
के सदस्यो की खेती-बारी की उन्नति करने का प्रयत्न करते है। 
लगभग पचास सैन्ट्रल बैंको ने कृपि विभाग की सहायता से 
अच्छी खाद, और उत्तम बीज को बेचना प्रारम्भ कर दिया है । 
यह बैक प्रदर्शन ( डिमांस्ट्रेशन ) के द्वारा प्रचार काय भी करते 
हैं। इस कार्य के लिये, वेकों न कामदार नियुक्त किये हैं, जिनकों 
कृषि विभाग आधुनिक ढड् की खेती की शिक्षा देकर कार्य करने 
योग्य बना देता है.। 

संयुक्त-प्रान्‍्त से इस ओर अधिक कार्य नहीं हुआ है। 
सहकारी साख समितियों के द्वारा कृपि विभाग के कर्मचारी 
आधुनिक ढन्न को खेती का प्रचार करते हैं। दो क्ृपि सुधार 
समितियां भी स्थापित की गई हैं। 

सहकारी शिक्षा समितियां--यो तो भारतवर्ष मे 

शिज्ञा का अभाव ही है किन्तु शहरो मे तथा बड़े बड़े क्रस्बों मे 
सरकार, म्यूनिस्पेल्टी, डिस्ट्क्ट बोडे, तथा अन्य ग्रैर-सरकारी 
संस्थाओ ने शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है, जिससे कि बहां के 
रहने वालो को |अपने बालकों की शिक्षा दिलाने मे अधिक 
अड्चन नही द्वोती । परन्तु भारतीय ग्रामो की ओर से तो मानो 
सब ही उदासीन हैं। हमारे गांवो मे अशिक्षा और अज्ञान का 
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अखंड साम्राज्य है। शिक्षा के बिना हमारे गांवों का जीवन कितना 
गिरता जा रहा है, यह पाठकों से छिपा हुआ नहीं है। जब 
तक गांवों मे शिक्षा का प्रचार नहीं कर दिया जाता तब तक 
गांवों का छुधार होना कठिन है। सहकारिता के द्वारा गांवों से 
शिक्षा का प्रचार किया जा सकता है। क्या ही अच्छा हो कि 
यदिं सरकार सहकारी शिक्षा समितियों को आर्थिक सहायता 
देकर गामीण शिक्षा का काये उनको सौंप दे । 

पेजाब की शिक्षा सम्रितियां--पंज्ञाब सें दो प्रकार 
की समितियां स्थापित की गई हैं । एक तो प्रौढ़ों के लिये, दूसरी 
बच्चो के लिये। प्रौद़ों की शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रति 
मास फीस देती पड़ती है, निधेनों से फोस नहीं ली जाती, सदस्यों 
को स्कूल मे नियमित रूप से दाजरी देनी पड़तो है। जो मास्टर 
बालकों के स्कूल का शिक्षक होता है उसी को कुछ मासिक 
वेतन देकर रख लिया जांता है। इस प्रकार के स्कूलों को आगे 
चल कर डि/स्टरक्ट बोड ले लेता है। पंजाब में लगभग १०० 
प्रौढ़ो को शिक्षा देने वाली समितियां काये कर रही हैं। सहकारी 
शिक्षा समितियों की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि 
शिक्षक उत्साही हो । देश में इस समय शिक्षित नवयुवक वर्ग में 
भीषण बेकारी फैली हुई है, यदि इस समय सबब व्यापी मामीण 
शिक्षा आन्दीलन किया जाबे और योग्य शिक्षित नवयुवको को 
गांवों में शिक्षा काये करने की शिक्षा दी जाबे तो सफलता मिल 
सकती है| ' 
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पेजाव में बालकों को आनिवाये शिक्षा देने वाली 
समितियां--इन समितियो के सदस्य वालकों के माता पिता 
होते है। भाता पिता को अपने बालकों को सकूल मे भेजने की 
प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, ओर प्रति सास कुछ फीस देनी पड़ती 
है जिससे शिक्षक का चेतत दिया जाता है। इस समय पंजाब 
में डेढ़ सौ के लगभग समितियां शिक्षा देने का कार्य कर रहीं हैं| 


संयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त सें पंजाब की ही भांदि 
प्रौढ़ों को शिक्षा देने वाली समितियां स्थापित की गई हैं | इन 
समितियों को संख्या तीस के लगभग है, जिनमे तीन खियों के 
लिये हैं । संयुक्त प्रान्त मे इन स्कूलों का उपयोग प्रचार कार्य के 
लिये खूब हो रहा है, ऋषि, स्वास्थ, तथा शिक्षा विभाग के कर्म- 
चारी इन स्कूलों मे जाकर गांव वालो को उपयोगी बाते 
चतलाते हैं । अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि शिक्षको की 
पत्नियों को शिक्षा वेकर उन्हे स्लियो की शिक्षा का काये सोपा जाबे। 


बिहार उड़ीसा--विद्यार उड़ीसा मे साख समितियों ने 
गांवों में पाठशालायें स्थापित करके शिक्षा को खूब प्रोत्साहन 
दिया है । प्रति वर्ष यथेष्ट संख्या मे पाठशालायें स्थापित की जाती 
हैं। सैन्टूल चेक भी इन पाठशालाओ को प्रति वर्ष यथे्ठ आर्थिक 
सहायता देते है। खेद का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट घोड़े अभी तक 
इन पाठशालाओ को परियाप्त सहायता नहीं दे रहे हैं। कुछ बैंक 
पाठशाला की इमारत के लिये भी आर्थिक सहायता देते हैं। दो 
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स्थानों में समितियों के सदस्यों ने पाठशाला के लिये भूमि दान 
दे दी है । 


बेगाल---बंगाल में बहुत सी समितियां गांव की शिक्षा 
का आयोजन करती हैं, और रात्रि पाठशालायें भी चलाती 
हैं। बंगाल में गांजा उत्पन्न करने वालो की समिति, तथा कविवर 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर की विश्व-भारती का कार्य विशेष उल्लेख 
नीय है। 


बस्व३--बस्बई मे समितियां पाठशालाओं को श्रार्थिक 
सहायता देती हैं। घारबार ज़िले में सहकारी शिक्षा समितियां 
भी स्थापित की गई है। 


काइमीर--काश्मीर मे कुछ अनिवार्य सहकारी शिक्षा 
समितियां स्थापित की गई हैं, जिनके सदस्यो को अपने बालकों 
को अनिवाय शिक्षा दिलाने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। श्ौढ़ों के 
लिये भी समितियां स्थापित की जा रही हैं । सहकारिता विभाग 
भविष्य से शिक्षा विभाग की सहायता से अधिकाधिक समितियां 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। 


सहकारी बीमा समितियां--अन्‍्य देशो मे मनुष्यों 
त्था पशुओं का जीवन बीमा करने के लिये भी सहकारी बीमा 
समितियां स्थापित की गई हैं। भारतवर्ष में पशुओं का जीवन 
बीमा करने वाली समितियों की बहुत आवश्यकता है । क्योंकि 
इस देश की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है | ग्ररीब 
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किसान की अगर कोई क्रोमती चीज होती है तो बह गाय, बेल, 
तथा भेस ही हैं । पशुओ की बीमारियां इस देश से इतनी 
अधिक हैं कि प्रति वर्ष लाखो पशुओ की इन बीमारियों के 
कारण मृत्यु दो जाती है। ग़रीव किसान को कर्ज लेकर बैल 
खरीदने पड़ते है, इस कारण पशु बीमा समितियां किसान को 
इस जोखिम से बचाने के लिये ज़रूरी है। पंजाब तथा वर्मा में 
कुछ पशु बीमा समितियां स्थापित भी की गई किन्तु उनको 
अधिक सफलता नहीं मिल्री । कारण यह है कि पशुओ की रूत्यु 
संख्या सम्बन्धी आंकड़े जब तक ठीक ठीक मालूम न हों तब 
तक यह हिसाव नहीं लगाया जा सकता कि अमुक उम्र के 
पशुओ का बीमा करने से कितनी जोखिम उठानी पड़ेगी। 


हां मनुष्यो का जीवन बीमा विना किसी कठिनाई के सह- 
कारी वीमा समितियां कर सकती हैं और अन्य बीमा कम्पनियों 
की प्रतिस्पर्धा में सफल भी ही सकती हैं । क्‍योंकि सहकारी 
जीवन बीमा समितियों का खर्चा कम द्वोता हैं। बम्बई आन्त में 
एक सहकारी जीवन बीमा समिति स्थापित की गई है जो सफलता 
पूर्वक काये कर रही है । किन्तु अन्य प्रान्तो मे इस ओर ध्यान 
नहीं दिया गया | जब कि बीमा का कारबार देश मे तेज्ञी से 
बढ़ रहा है, तब बीमा सहकारी समितियों की आवश्यकता और 
भी बढ़ जाती है । 


सत्तरहवा परिच्छेद 
उत्पादक पहकारी समितियां । 


भारतवर्ष में उत्पादक सहकारी समितियों का अभी श्रोगणेश 
ही समझना चाहिये। सहकारिता विभाग का ध्यान इस ओर 
विशेष रूप से नहीं गया है। इसका मुख्य कारण यह हे कि 
अभी तक सहकारिता आन्दोलन किसान की आवश्यकताओं 
को पूरा करने में ही लगा रहा है। इस कारण ग्रह उद्योग घंधो 
की ओर विशेष ध्यान नहीं गया। किन्तु आज हमारे कारीगरो 
की ( जो कि ग्ृह-उद्योग-धन्धो में लगे हुए हैं ) उतनी ही शोच- 
मीय दशा हो रही है जितनी कि हमारे किसानों की । ग्रह-उद्योग 
धन्धो को एक तो बड़े बड़े कारखानो की प्रतिद्वन्दता करनी पड़ती 
है दूसरे कारीगर व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके 
चंगुल में फंसे रहते हैं । अस्तु, उनको दशा अत्यन्त शोचनीय हो 
रहो है और क्रमशः ग्रह-उद्योग-धन्धे नष्ट होते जारहे हैं । यदि 
हम देश के इन धन्धों को अनिवार्य सृत्यु से बचाना चाहते है. तो 
इमें उनकी रक्ता के लिये सहकारिता आन्दोलन की शरण में जाना 
होगा | तभो गृह-उद्योग-धन्धे पत्रप सकेंगे तथा कारीगरों के 
दिन फिरेगे । 


गृह-उद्योग-धन्धो में लगे हुए कारीगरों की दशा कितनी 
गिरी हुई है इसका एक उदाहरण यहां दिया जाता है। पंजाब मे 
जुलाहों की कहीं कद्दी वस्तियां बसी हुई है । यह जुलाहे 
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कारखानेदार अथवा कपड़े के व्यवसायी के चिरदास दोते हैं। कार- 
खानेदार इन जुलाहो को कुछ रुपया पेशगी दे देता है. जिसे वाक़ो 
कहते हैं | जुलाहे से शर्त यह की जाती है कि वह केवल कारखाने- 
दार को ही तैयार माल वेचेगा । जुलाद्या कारखानेदार से द्वी सूत 
उधार ले जाता है और उसकी आज्ञानुसार द्वी कपड़ा तैयार 
करके उसी के हाथ कपड़ा वेचता है । कारखानेदार सूत 
का अधिक मूल्य लगाता है और कम से कम घुनवाई देता 
है। अस्तु, निधन जुलाहो को वहुत कम मजदूरी मिलती हैं 
ओर थे कारखानेदार के चिरदास वने रहते हैं । यद्दी हाल और 
सब धन्धों का है । 

गृह-उद्योग-धन्धे दो प्रकार के छोते है, एक तो वह घन्धे कि 
जिनमे लगे हुए मनुष्य केवल उसी पर निर्भर रहते है और वही 
उनका मुख्य पेशा होता है, दूसरे बह धन्धे कि जिनको किसान 
खेती-बारी से अवकाश पाने पर करता है.। खेती उसका मुख्य 
धंधा होता है और गौण रूप से अपने अवकाश का उपयोग 
करने के लिये चह ओर कोई धघन्धा कर लेता है। यह तो किसी 
से छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन है, 
इस कारण ग्मीण धंधे आवश्यक हैं । 

बांत यह है कि भारतबणषे सें लगभग ७६ प्रति शव जन संख्या 
केवल खेती वारी पर निभर है । गृह-उ्योग-धन्धो के नष्ट हो 
जाने के कारण उनमे लगी हुईं जनसंख्या खेती-चारी की ओर 
चली आई | खेतो के योग्य भूमि कम है और खेती करने वालो 
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किमानों के पास इतनी कम भूमि रद गई हैं. कि उस भूमि पर 
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इतनी पेद्ाबार नहीं दवीती कि वे अपने कुदुम्व का भली भाँति 
भरण पोपण कर सकें। खेती बारी मौसमी थंवा दे, यदि 
किसान के पास यथेष्ट भूमि हा, तो भी बर्ष के कुछ सद्दीनों 
में बह अवश्य वेकार रहेगा क्योंकि उन दिलों खेतों पर कुछ काम 
नहीं होता । भारतवर्ष में क्रिसान वर्ष में चार मद्दीने वेकार 
रहता है और कहीं कहीं तो इस अनिवाय बेकारी का समय 5 मद्दीने 
तक होता हैं| जब भारतीय किसान की आंमसद देनिक आय दो 
आने से अधिक नहीं है तब यदि बह सपने अवकाश के समग्र 
को ओर किसी थंग्रे में लगा कर अपनी थोड़ीसी आय को 
बढ़ा सके तो यह धंग्रे निर्धन किसान के आर्थिक उद्धार का 
कारण वन सकते हैं। आज भारतवर्ष को ग्रामीय-उद्योग-बंधों 
को जिवनी आवश्यकता हैँ उतनी अन्य किसी भी देश को नहीं 
है | किन्तु बह घंधे तभी पनप सकते हैँ जब कि इनका संगठन 
सहकारिता के धिद्धातों के अनुसार हों | 

क्रिसानों के लिये निम्न लिखित उपयोगी धन्धे ह-धी, दूध का 
धंवा, मुर्गी पालने का धंधा, शब्द की सक्खियां पालने का धंधा, 
भेद पालने का मंधा, रेशम्र के कीड़ों को पालने का धंधा, 
गुड़ बनाना, घान ( चावल ) साफ करना, रई ओठना, सूतत 
कातना, तेल निक्रालना, रस्सी बंटना, डलिया बनाना, चटाई 
चनाना, तथा चठाई तेंगार करना इत्यादि । 


रे 
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इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धधे भी हैं जो क्रिसानो के लिए तो 
उपयोगी नहीं हैं किन्तु जिनमे कारीगर लगे हुये है । भाग्यवश 
कुछ ऐसे ग्रह-उद्योग-धन्धे नष्ट होने से बचगये हैं, यद्यपि असंग- 
ठित होने के कारण उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। उनमे निम्न 
लिखित घंधे मुग्ब्य हैं | 

सूती, ऊनी, तथा रेशमी कपड़े घुनने का धंधा, दरी, तंथां 
कालोन बनाने का घंघा, छीट तथा अन्य प्रकार की छपाई तथा 
रंगाई का धंधा, फूल, पीतल, तावे, तथा लोहे के वतन, खिलौने, 
तथा मूर्तियां बनाने का धंधा, जरी तथा काढ़ने का धंघा, सोने. 
चांदी के जेबर बनाने का धंधा, लकड़ी का सामान बनाने का 
धंधा, मिट्टो के वत्तेन तथा खिलौने बनाने का धंधा, तथा चमड़े की 
वस्तुएं बनाने का धंधा, इत्यादि । 

भारतवप मे इस समय ग्रृह-उद्योग-धंधे असंगठित दशा में 
हैं, अस्तु, वे पनप नहीं रहे हैं । उनमे, लगे हुए कारीगर अत्यन्त 
हीन अचस्था में रहकर अपना उदर पालन कर रहे हैं| धंधो की 
हीन अवस्था के तीन मुख्य कारण हैं।( १) पूँजी का अभाव । 
कारोगर को पूँजी उधार लेनी पड़ती है, महाजन तथा व्यवसायी 
ऋण तो देते हैं किंतु सूद इतना अधिक लेते हैं कि विचारे कारीगर 
को धंधे से कुछ लाभ हो द्वी नही सकता | (२) कच्चा माल 
खरीदने तथा तैयार माल बेचने की कठिनाई । माल खारीदने 
तथा बेचने की भी कला है जिससे निर्धेन कारीगर नितान्त अनि- 
भिज्ञ है। बात यह है कि यह कारीगर थोड़ी मात्रा मे कच्चा 
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माल खरीदते हैं वह भी अधिकतर उधार, इस कारण उन्हें कच्चे 
माल का अधिक मूल्य देना पड़ता है, फिर भी साल अच्छा नही 
मिलता । वैयार मात्र के वेचने में तो कारीगर को अत्यन्त कठि- 
नाई होती है। वह थोड़ी मात्रा मे साल तैयार करताहैइस कारण 
बह आधुनिक ढंग से वेच नहीं सकता । ओऔद्योगिक्र उन्नति के 
युग मे माल के लिये वाज़ार मे सांग पैदा करनी पड़ती है, केवल 
माल तैयार करने से कुछ नहीं होता । माल की चाज़ार में खपत 
करने के लिए विज्ञापनवाज़ी करनी होती है , एजेन्ट तथा कन- 
बैसर भेजने पड़ते है, मात्र का प्रदर्शनियों, तथा दूकानो में 
प्रद्शव करना पढ़ता है। किसाव यह सत्र कुछ नहीं कर सकता 
क्योंकि बह थोड़ी सात्रा मे साल तैयार करता हे और वह इस 
कला को जानता भी नहीं। 


तीसरी कठिनाई जो कि इन धन्धों की उन्नति मे घाघक होती 
है बह है संगठन काअभाव। कारीगर पुराने ढंग से पुरानी डिजाइन 
का माल तेयार करता है। जनता की रुचि बदलती रहती है 
किन्तु अशिक्षित कारीगर को इसका कुछ सी ज्ञान नहीं दोता, 
यदि वह ज्ञान भी जाता है कि जनता कौनसी वस्तु सांगती 
है तो उसे नवीन वस्तु के तैयार करने की शिक्षा देने बाज्षा कोई 
नही होता । बुनकर को ही ले लीजिये। नई डिज़ाइन के कपड़े वह्‌ 
तैयार नहीं कर सकता | आधुनिक समय सें जब कि फ़ैशन शीघ्रता 
पूर्वक बदलता रहता है बुनकर कभी अपने धम्घे की उन्नति नहीं 
कर सकता जब तक कि बह जनता की रुचि के अनुसार 
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बढ़िया डिजाइन तेयार नही करेगा। अस्तु कारीगर को परामश 
तथा नवीन प्रणाली से माल तैयार करने की शिक्षा देने 
के लिये एक संगठन की आवश्यकता है । 

भारतीय औद्योगिक कमीशन ने प्रान्तो मे ग्रह-उद्योंग-धन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये वथा सिलो और कारखानो की उन्नति 
के लिये औद्योगिक विभाग स्थापित करने की सलाह दी थी। 
यद्यपि प्रत्येक प्रान्त मे औद्योगिक विभाग स्थापित हो गये किन्तु 
अभी तक वे ग्रह-उद्योग-धन्धों की उच्नति के लिये कुछ भी नहीं 
नहीं कर सके | हां पंजाब, मदरास, विद्यार, उड़ीसा, तथा मेसूर 
मे इस आशय के एक्ट अवश्य पास किये गये हैं कि जो प्रान्तीय 
सरकारो को उद्योग धन्धो की सहायता करने का अधिकार देते 
हैं। अभी इस दिशा मे अधिक कुछ नहीं हो सका है। 
सहकारी उत्पादक समितियां--यदि ग्रह-उद्योग-धंधो 
का संगठन सहकारी समितियों के द्वारा किया जाबे तो यह सब 
कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं | उत्पादक सहकारी समितियां 
प्रत्येक धन्धे मे लगे हुये कारीगरों का संगठन करेगी । एक 
समिति एक ही धन्धे का संगठन कर सकेगी । समिति परिमित- 
दायित्व वाली होगी । प्रत्येक सदस्य समिति का हिस्सा खरीदेगा। 
समिति डिपाजिठ भी स्वीकार करेगी, तथा सैन्टल बेको से पेंजी उधार 
लेगी | हिस्सा-पूजी, डिपाज़िट, तथा ऋण, समिति की कार्य- 
शील पूंजी होगी । केवल सदस्यो को साख देने का प्रबंध कर देने 
से ही समिति उनकी अवस्था को नहीं सुधार सकती । समिति 
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को वे सब कार्य करने होगे जो कि व्यवसायी करता है। व्यव- 
सायी कारीगर को ऋण देता है, कच्चा माल वेचता है, तथा तैयार 
माल खरीदता है । यद्‌ समिति केवल साख का ही प्रवंध करके 
रह जायगी तो कारीगर कच्चा साल खरीदने, तथा तैयार माल 
बेचने मे लूटा जावेगा और जो कुछ उसे कम सूद देने के कारण 
ल्ञाभ हुआ वह व्यवसायी की भेट हो जावेगा । यवि उत्पादक 
समितियां वास्तव में कारीगर की आर्थिक उन्नति करना चाहती 
है तो उन्हे व्यवसायी को क्षेत्र से बिलकुल ही हटाना होगा, 
अर्थात्‌ उसके सब काय अपने हाथ मे लेने होगे । भारतवर्ष सें 
एक तो उत्पादक सहकारी समितियां बहुत कम हैं, दूसरे इन 
समितियों ने यह भूल की कि वे केवल साख का ही प्रबंध कर के 
रह गईं। सदस्यो के लिये कच्चे साल को खरीदने तथा तैयार 
माल बेचने का कोई प्रबंध नही किया | फल यह हुआ कि यह 
समितियां असफल हो गईं। 
जब तक कि उत्पादक सदकारी समितियां सदस्यों के लिये 
उचित मूल्य पर कब्चा माल खरीदने का, तथा तैयार माल बेचने 
का प्रबंध नहीं करती तब तक ग्रह-उद्योग धन्धे पत्तप नहीं सकते । 
किन्तु इतने से दी धन्धे का संगठन पूर्ण नहीं हो सकता। समिति 
को कारीगरों को आधुनिक वेज्ञानिक ढंग से बस्तुयें तैयार करने 
की शिक्षा दिलानी होगी ओर उत्तम औज़ारों तथा यन्‍्त्रों का 
प्रचार करना होगा । * 


यह सब काय केवल सहकारी समिति सफलतापूर्वक नहीं कर 
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सक्रती। क्योकि तेय्रार माल के बेचने के लिये विज्ञापन देने, 
वाजार का अध्ययन करने, एजेन्ट तथा कनबैसर भेजने, तथा 
प्रदर्शनियों का आयोजन करने की आवश्यकता होती है। जो कि 
एक समिति की शक्ति के बाहर की वात है | अस्तु, समितियो को 
एक यूनियन मे अपने को संगठित कर लेना आवश्यक है। 
यूनियन कुछ कर्मचारी रखकर यह सब कार्य करेगी। उद्दाहरण 
के लिये यदि बुनकरों की एक यूनियन स्थापित की जाबे तो 
यूनियन बुनाई कल्ना को जानने वाले कुछ ऐसे विशेषज्ञ नौकर 
रक्खेगी कि जो घूम घूम कर कुछ समय प्रत्येक समिति के 
सदस्यों को नई डिजाइन का कपड़ा तैयार करना, अच्छे करचे 
के लाभ, तथा अन्य आवश्यक सुधारो की शिक्षा देंगे । 
यूनियन विज्ञापन के द्वारा समितियों के कपड़े का अचार करेगी, 
भिन्न भिन्न खानो पर स्टोर स्थापित करके कपड़े को वेचने का 
प्रवन्ध करेगी तथा एजेन्ट और कनवेसर रक्खेगी । यूनियन 
बाजार का अध्ययन करके समितियो को यह सूचना दिया करेगी 
कि किस प्रकार के कपड़े की वाज़ार मे अधिक मांग है। 
समितियां उसी प्रकार के कपड़े को सदस्यों से तैयार कराया 
करेंगी | यूनियन प्रति वर्ष ग्रदर्शनी का आयोजन करेगी | इससे 
दो ज्ञाभ होगे, एक तो उस क्षेत्र के कारीगर एक दूसरे के काम 
को देख सकेगे और प्रतिस्पर्धा की मावना से अपनी उन्नति करेंगे, 
दूसरे माल का प्रचार होगा । समिति, कच्चा माल व्यापारियों से 
न खरीद कर, वरन उत्पन्न करने वालों से खरीदकर सद्स्पो को 
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देंगी। सदस्यों को कच्चा माल उचित सृल्य पर सिलगा। तेयार 
माल सदस्य समिति को दे जावेगा । समिति कुछ झूगया उसी 
समय सदस्य को देगी। बाकी का साल बिक पर चुकाबा जावेगा | 
समित्ति प्रति शन कुछ कमीशन लेगी। वर के अन्त में जो लाभ 
दीगा बह खसदत्यों से उस अलुपात से बॉट दि जावेगा कि निस 
अलुपात में वे समित्रि के पास तेंचार माल चेचने लावेंगे । इस 
ऊक्कार उत्पादक सहकारी समिनियां मृह-ब्योग-धन्थोीं का संगठन 
कर सकती हैं। यदि इस चादते हैं कि आ्रमीय-उद्योग-घन्चों तथा 
सृद-ज्योग चन्धे पतनर्पे तो हमें उत्याइक सहकारी समितियां 
स्थापित ऋरनी होंथी। योरोप में इस प्रकार क्री समितियां 
अत्यन्त सफलतापदक काय कर रही दे । 
बुनकर सामनियाँ--भारतवर्ष सें घुनाई का घन्वा 
अन्यन्च प्राचीन ६ । किसी लमय इमारे घुनकरों की ख्याति 
संसार भर में फेल हुड थी ओर भारतवप में दना हुआ कपड़ा 
संसार की अलभ्य वस्तु समझी जाती थी। किन्तु राजनंतिक 
पतन के साथ दी इसारें धन्यों करा भी पदव हो गया और सस्ते 
वरिज्ञायती सिल्नों में बने हुए कपड़ों न तो इस धन्‍न्त्र की कमर 


प्र 


हर है 


बपत 


श्ड् 
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में टिक सकता है। करघों द्वारा बुनाई के धन्धे की महत्ता तो 
इसी से प्रकट है कि वर्ष भर में भारतवर्ष मे जितने कपड़े की 
खपत होती है उसका ४० प्रति शत्त भारतीय मिलें तैयार करती 
हैं, ३५ प्रति शत विदेशों से आता है, और २५ प्रति शत करघों 
पर तैयार होता है। 


अनुमान किया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग एक करोड़ 
चुनकर इस धन्धे मे लगे हुए हैं। इसमे रेशमी कपड़ा, ऊनी 
कपड़ा तैयार करने वाले, तथा दरी और कम्बल तैयार करने 
वाले सभी सम्मिलित हैं। अस्तु, यह स्वाभाविक था कि पहले 
बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की जाती । भारतवर्ष के 
प्रत्येक ग्रान्त मे बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं । 
चुनकर सहकारी समितियों की संख्या भिन्न भिन्न आन्चों 
मे ४० से १०० तक है; किन्तु किसी किसी प्रान्त मे इससे 
सी अधिक समितियां स्थापित करदी गई हैं। पंजाब में लगभग 
२०० समितियां काय कर रही हैं। किन्तु इन समितियों को 
सफलता नहीं सिली । इसका कारण यहद्द है कि बहुत कम स्थानों 
पर समितियां व्यवसायियों को हटा सकी हैं ।अब कुछ स्थानों मे 
विशेषकर पंजाव में यह अयत्न हो रहा है कि समितियों को 
यूनियन में संगठित किया जावे, तैयार साल वेचने का 
आयोजन किया जावे, कारीगरो को औद्योगिक शिक्षा देने का 
प्रवन्ध किया जावे, और तैयार साल को वेचने का आयोजन हो । 
तब यह समितियां अपने उद्देश्य से सफल्ल हो सकती हैं। 
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बुनकर समितियों के अतिरिक्त कुछ फुटकर उत्पादक 
समितियां मी स्थापित की गई हैं। किन्तु यह संख्या में कम हैं । 
प्रत्येक प्रान्त मे एक यां दो चमारो, वद॒इयों, खिलौने बनाने 
बालों, तथा लकड़ी पर खुदाई का काम करने वालो की समितियां 
स्थापित करदी गईं है। बंगाल मे ६५ समितियां रेशम तेयार 
करने वालों की हैं । इसके अतिरिक्त मैसूर, काशमीर, तथा मद- 
रास में भी रेशमी कपड़ा तैयार करने वालो की कुछ समितियां हैं। 


अभी तक उत्पादक सहकारी समितियों को सफल्नता नहीं 
मिली है ओर न यह आन्दोलन फेल दी रहा है। जब तक ऊपर 
लिखे अमुसार इन समितियों का पूर्ण संगठन नहीं होता तथा 
सरकारी औद्योगिक विभाग इन समितियों को सहायता नहीं 
देता तब तक सफलता मिलना कठिन है। ओऔद्योगिक विभाग 
ओद्योगिक परामश तथा पूजी देकर इन समितियों की सद्दायता 
कर सेकता है। बिना राज्य की सद्दायता के हमारे गृह-उद्योग- 
धन्धों का उद्धार होना कठिन है। यदि ओद्योगिक विभाग के 
द्वारा सरकार इन धन्धों को पूँजी न देना चाहे वो औद्योगिक 
बैंक खोले जावें, और उनके द्वारा इन धंधों को सद्दायता दीजावे। 


अगरहवां परिच्छेद 
उपभोक्ता स्टोर्स तथा ग्रह-निर्माण समितियां 

मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है। अत्येक मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताओ को पूरा करना पड़ता है. इस 
कारण प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करना 
होता है | यदि देखा जावे तो उत्पादन करने वाले, तथा उपभोग 
करने वालो का घनिष्ट संबंध है । एक वर्ग दूसरे वर्ग पर निर्भर 
है, किन्तु उत्पादन करने वालो तथा उपभोग करने वालो के बीच 
मे इतने दलाल है कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं। 
दलाल ( अथांत्‌ व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादको को देते हैं उससे 
बहुत अधिक उपभोक्ताओ से वसूल करते हैं । यही नहीं कि 
उपभाक्ताओ को वस्तुओ का मूल्य अधिक देना पड़ता है, वरन 
वस्तुओ में मिलावट होती है तथा वे अच्छी नहीं होती | सहकारी 
स्टोसे दलालो को अपने स्थान से हटा कर उपभोक्ताओं को 
उचित मूल्य पर वस्तुओं के देने मे सफल हुए है। 

सब प्रथम इंगलैड मे राचडेल नामक स्थान के बुनकरो ने 
अपनी आवश्यक बस्तुएँ खरीदने के लिये सहकारी स्टोसे चलाया 
था। इस कारण इन बुनकरो को ही इस आन्दोलन का सून्नधार 
माना जाता है। संसार को उपभोक्ता सहकारी स्टोसे जेसी 
उपयोगी संस्था देने वाले इन बुनकरों का इतिहास अत्यन्त 
आकषक है | 

सन्‌ १८४४ इंसवी मे राचडेल के अट्टाइस फलालैन बुनने 
वाले वुनकरो ने जो कि अत्यन्त निर्धन थे,किन्तु जिनसे विश्वास- 
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पैये, साहस, बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी थी, एक दूकान खोली । 
इन बुतकरो के पास केवल २८ पौड पूजी थी, किन्तु उनमें उत्साह 
बहुत था जिसके कारण वे सफत्न हो गये | 

इसके पूष राबठे ओवभ के नेन्नत्व मे कुछ स्टोसे खुले थे 
किन्तु वे सब ही असफत्न हुए। कारण यह था कि यह स्टोस 
वस्तुएं उधार देते थे और उनका मूल्य बाज़ार से कम रखते 
मे । राचडेल के बुनकरो ने इस पद्धति को बदल दिया। उन्होंने 
बस्तुओ को बाज़ार भाव पर बेचना प्रारम्भ किया। और वर्ष 
के अन्त में स़ूचे काट कर जो लाभ होता उसको सदस्यों में 
उनकी खरीद के अनुपात मे बांट देते थे। स्टोसे बस्तुएं उधार 
नही बेच सकता था। 

उन २८ बुनकरो ने एक हिस्से का मूल्य एक पोंड रक्खा। 
२ पैंस प्रति सप्ताह किश्त लेकर पूँजी इकट्टी की, और आरम्भ 
में केवल पांच वस्तुओ को बेचने का प्रबन्ध किया । वे थीं मक्खन, 
शक्कर, ओट (अनाज) का आदा, मोसबत्ती, तथा गेहूँ का आटा । 
स्टोसे सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वस्तुएं शुद्ध तथा तौल में 
पूरी होती थीं। यदि कभी स्टोसे को अधिक पूँजी की आवश्यकता 
होती तो किसी सदस्य से निश्चित सूद की दर पर उधार ले ली 
जाती। प्रत्येक सदस्य को एक वोट थी। एक तिहांई लाभ, सुरक्षित 
कोष में रक्खां जाता था, एक तिहाई सदस्यों को बांट दिया जाता 
था, और एक तिहाई शिक्षा पर व्यय कर दिया जाता था । सदस्यों 
को उत्साहित किया जाता था कि वे अपने लाभ का हिस्सा स्टोर्स 
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जमा कर दें. इस प्रकार स्टोर की पजी बढ़ती गई। सदस्यों 
जमा, ओर हिस्सा पूंजी पर निश्चित सूद दिया जाता हैं । 
राचडेल के वुनकरों ने अपने स्टोर का प्रवन्ध ऐसा अच्छा 
किया कि शीघ्र ही नये सदस्य वनने लगे तथा स्टोर की उन्नति 
होने लगी । ऋरमश- स्टोर सत्र आवश्यक वस्तुएं सदस्यों को देने 
लगा तथा विक्री चद़ने लगी! जब चुनकरों ने देखा कि बिक्री 
बहुत होने लगी तव उन्होने वस्तुओं को उत्पन्न करना शुरू किया। 
आरम्भ सें स्टोर ने जूते चनाने तथा कपड़े सीने के विभाग 
खोले और ऋमशः उत्पादन काये चढ़ता ही गया। राचडेल स्टोर 
की आशातीत सफलता देखकर उत्तर इद्गलैंड में शीत्र दी वहुत 
से स्टोसे खुल गये । 
इन स्टोस की सफलता देखकर फुटकर विक्रेता चोंके और 
उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। जब फुटकर विक्रेता 
विरोध में सफल न हुए तव उन्होने थोक व्यापिरेयों पर यह 
ज़ोर डाला कि वेस्टोसे को वस्तुएं अधिक मूल्य पर दें। 
अब सहकारी स्टो्से के सामने एक नई समस्या उपस्थित हुई। 
इस समस्या को हल करने के लिये इद्चलेंड तथा स्काटलेंड के 
स्टोस ने दो होल-सेल-सोसाइटी स्थापित कीं। हो ज्-सेल-सोसायटी 
थोक व्यापारियों से माल न लेकर सोधे मिलों और कारखानों 
से साल खरीदकर अपने सदस्य स्टोसे को बेचने ल्गी। इस 
अकार थोक व्यापारियों को भी सहकारी आन्दोलन ने अपने 
खान से हटा दिया और उनके लाभ को उपभोक्ताओं के लिये 
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सुरक्षित कर लिया। इसके उपरांत इज्ललैड तथा स्काटलैड के 
स्टोसे ने मिल कर सहकारी यूनियन की स्थापना की। इस 
यूनियन का सुख्य कार्य विज्ञापन, प्रचार शिक्षा, तथा 
आन्दोलन की देख रेख करना है. | 

क्रमशः आन्दोलन तीत्र गति से बढ़ता गया ओर स्टोसे की 
संख्या चढ़ती ही गई। तब होल-सेल सोसायदियों ने उत्पादन 
कार्य भी अपने हाथ मे ले लिया | 

१८७३ मे इंगलेड की होल-सेल-सोखायटी ने उत्पादन कार्य 
करने का तिश्चय किया | उसी वर्ष सोसायटी ने मैनचैस्टर स्थिति 
बिस्कुट तथा अन्य प्रकार की मिठाई बनाने का कारखाना 
खरीद लिया, कुछ समय के उपरांत एक बूट फैक्टरी खोली गई। 
क्रमशः उत्पादनकार्य उन्नति करता गया तथा दो वूट-फैक्टरियां 
ओर खोली गई । इसके उपरांत साबुन, मुरब्बे, मोमवत्ती, कपड़े 
धोने का पाउडर, फ्लैनल, मोजे, वनियन, फर्नीचर, कपड़े, वुरुश, 
तम्बाकू, सिगरेट, आटा, छापेखाने, लोहे, टिन, तेल, तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुएं बनाने के कारखाने खोले गये । यद्दी नही होल- 
सेल सोसायटी ने १६२७ मे एक कोयले की खान भी खरीद ली । 


१८७६ में होल-सेल-सोसायटी ने अपनी वस्तुओं को लाने तथा 
लेने के लिये जहाज़ खरीदे । किन्तु हालद्ी मे दो जहाजी को 
छोड़कर और सव जहाज़ बेच विये गये। होल-सेल-सोसायटी ने 
इंगलेंड में अनाज, तरकारी तथा फल उत्पन्न करने के लिये फारस 
खरीद लिये हैं| 


उपभोक्ता स्टोसे तथा य्ूह-निर्माण समितियां. २४४५ 


गेंहूँ उत्पन्न करने के लिये सोसायटी ने कनाडा मे दूस हजार एकड़ 
से अधिक का एक फार्म खरीदा है। पश्चिम अफ्रोका मे भी भूमि 
खरीद ली गई है। होल-सेल-सोसायटी ने जीवन, अग्नि, दु्घेटना, 
तथा अन्य ग्रकार का बीमा करना आरम्भ कर दिया है। इस 
कार्य के लिये स्काटलैंड तथा इंगलैड होल-सेल-सोसायटियो ने 
एक सम्मिलित विभाग खोल दिया है | 

इद्चज्रेंड की होल सेल सोखायटो, बेंकिंग, गृह-निर्माण, 
पत्रिका प्रकाशन, तथा बीमारो के लिये खास्थ्य-गृह बनाने का 
कार्य भी करती है । 

स्काटलेंड होल सेल सोसायटी ने भी अपने सद्स्यो के लिये 
आवश्यक बसस्‍्तुयें बनाने के लिये कारखाने चलाये है, तथा भूमि 
मोल ले कर खेती-बारी करना आरम्भ किया है । 

इन दोनों सोसायटियो ने कुछ काये सम्मिलित रूप से किये 
हैं। इन दोनो सोसायटियो ने ल्यूटन मे कोको का एक कारखाना 
खोला है। 


होल सेल सोसायटी के सदस्य-स्टोसे, सोसायटी के हिस्से 
खरीदते हैं। जिस स्टोसे के जितने सदस्य होते हैं उसी के अनु- 
पात मे स्टोस को हिस्से खरीदने पड़ते हैं । केवल स्टोस ही इसके 
सदस्य बन सकते हैं। स्टोस को मात्र बाज़ार के थोक भाव से 
बेचा जाता है। वार्षिक लाभ स्टोसे से उनकी खरीद के अनुपात 
में बांट दिया जाता है। होल सेल सोसायटी ने सदस्य स्टोस की 
सुविधा के लिये शाखायें खोल दी हैं, तथा प्रत्येक प्रमुख व्यापा- 


श्श्द भारतीय सहकारिता आन्दोलन 














मर्डी में बस्तुओ को खरीदने के लिये. एजैसियां स्थापित 


। 

४ सेल सोसायटियो के कारखानों मे मज़दूरों की दशा 
साधारण कारखानों से अच्छी है, और उनको मजदूरी भी कुछ 
अधिक मिलती है। काम करने के घन्टे भी कुछ कम होते हैं, 
तथा उनके स्वास्थ्य तथा आमोद प्रमोद का पबंध किया जाता है । 
प्रत्येक मजदूर को व मे दो सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी मिलती 
है। मजदूरों के लिये प्राविडेड फंड भी होता है। स्काटलेंड की 
सोसायटी के कारखानो से सजदूर, सोयायटी के हिस्से ले सकते 
हैं और प्रबंध कारिणी समिति मे उनके भी प्रतिनिध रहते है । 

सदस्य-स्टोसे अपने प्रतिनिष चुन कर दोत्न सेल-सोसायटो 
की मीटिंग मे भेजते हैं। यह प्रतिनिध बोर्ड आफ डायरैक्टर्स का 
चुनाव करते हैं। भिन्न भिन्न विभागो तथा कारखानो के मैंनेजरों 
की नियुक्त डायरेक्टर करते हैं. । डायरेक्टर लोग भिन्न भिन्न 
विभागों की देख माल करते हैं। 
भारतवर्ष में उपभोक्ता स्टोसे--भारतवर्ष में सहकारी 
उपभोक्ता स्टोसे असफल रहे हैं। भारतवप मे कहीं कहीं यदि 
एक या दो स्टोस सफल दृष्टि गोचर होते हैं तो आन्दोलन सफल 
नहीं कहा जा सकता । इन स्टोसे की सफलता का कारण इनकी 
स्थानीय परिस्थिति मे छिपा हुआ है | अधिकतर कालेजों तथा 
रेलवे के स्टोसे सफल हुये हैं । इन स्टोसे को दुकानदारों से 


प्रतिस्पधां नहीं करनो पड़ती तथा उन्हे बहुत सी अन्य सुविधाएं 
प्राप्त द्वोती हैं। 





उपभोक्ता स्टोस तथा ग्रह-निर्माण समितियाँ २५७ 





लत अजीऑीओओ 





भारतवर्ष में यह अन्दोलन चोरोपीय महायुद्ध 
चढ़ा | कारण यह था कि उस समय सरकार नें 
का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था किन्तु लेसे दी यह 
नियन्त्रण हटा स्टोस की संख्या घटने लगी । बहुत से स्टोर 
चंद दो गये ओर वहुतों का दिवाला निकल गया। 





स्टोस की असफलता का सुख्य कारण यह है कि सदस्व 
आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हैं| वे सममते हैं 
स्टोस सस्ती चीजों वेचने के लिये खोला गया है, फल यह दोता 
है कि जब वाजार भाव सस्ता दवोने लगवा है तो स्टो्स की 
आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और सदस्य स्टोंस से चीज़ें 
न खरीद कर दूसरे दूकानदारों से खरीदने लगते हैं । स्टोसे 
फेल हो जाता है । 


7 


4७ 


सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुओं को वाज़ार भाव पर बेचा 
जावे | क्न्तु चीज़ें अच्छी हों और तोल मे पूरी दी जावें। झसफलता 
का दूसरा मुख्य कारण हैं सौदा उधार देना। सोक्ष उधार देना स्टोर 
तथा सदस्य दोनों के लिये द्यनिकारक है । सदस्य को ऋण लेने 
की आदत पड़ जाती हैँ । जब वह देनिक जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को उधार लेने लगता है तो वह व्य्थ के कार्मो में रुपया 
फेकने लगता है । स्टोर को सौदा उधार देने के कारण थोक 
व्यापारियों से माल उधार लेना पड़ता है । 


इन आप का के [4 3 जी. 
इन स्टोर्स का अवंध भी ठीक नहीं रहता हे और व्यय 


श्श््प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


अधिक होता है यह भी उनकी असफलता का सुख्य 
कारण है। 

मद्रास का ट्रिपठीकेन स्टोर--भारतवर्ष में केवल 
दिपलीकेन सहकारी स्टोर ने बड़ी मात्रा में काम करके आशख्र्य 
जनक सफलता प्राप्त की है। यही एक बड़ा स्टोर ऐसा है जिसे 
हम पूर्ण रूप से सफल कह सकते हैं । यह स्टोर ६ अप्रेल १६०४ 
में खोला गया | आरम्भ मे दो कर्मचारी रक्खे गये, एक मैनेजर 
दूसरा बेचने वाला, दोनों का वेतन आठ रुपया मासिक था। 
स्टोर के जन्मदाताओ ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख 
भाल मे देना शुरू किया | जहां तक होता व्यय कम किया जाता 
था। १६०४ मे स्टोर रजिस्टर कर लिया गया। अभी तक साधा- 
रण जनता इसको केवल खिलवाड़ समभती थी किन्तु जब 
उन्होने एक स्टोर को चलते देखा तब लोग प्रभावित हुये और 
सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी । आज दिपलीकेन स्टोर 
की २४ शाखायें कार्य कर रही हैं | उन में ६ के पास अपनी 
निजी इमारत हैं, बाक्ती किराये की इमारतों में काम करती हैं। 
१६२६ में स्टोर ने १११५१५८ रुपये की चीज़ें बेचीं । २५ 
जनवरी १६३० को स्टोर की जुबली मनाई गई | उस अवसर पर 
जुबली हाल की नींच मद्रास गवर्नर ने डाली थी । इस हाल के 
बनवाने सें स्टोर ने लगभग २५ हज़ार रुपये व्यय किये हैं । 

१६२४ मे ट्रिपलीकेन स्टोर के ४७८१ सदस्य थे, स्टोर की 
चुकाई हुई पूँजी ( 98४0 ए. ००४४७) ) एक लाख से कुछ 


उपभोक्ता स्टोस तथ। ग्रह-निर्माण समितियां. २५६ 





अधिक थी। स्टोर के पास दो लाख से अधिक की डिपाजिट 
थी । १६२६ में सुरक्षित कोष से ८४ हजार रुपये जमा थे तथा 
एक दूसरा फंड भी खोला गया है जिसमें लगभग ४० हजार 
रुपये जमा हैं। स्टोर मे लगभग १४० कर्मचारी काम करते है 
जिनका वार्षिक वेतन ४४,००० हज़ार रुपये के लगभग होता है। 
स्टोर तथा उसकी शाखाओ के साथ एक वाचनालय भी रहता 
है। स्टोर अनाज, चांवल, गुड शक्कर, तेल, मसाला, सूखे 
फल, चाय, कहा, साथुन, तथा कुछ पेटेन्ट ओऔपधियां 
वेचता है । 

मैसूर :--मैसूर मे स्टोर आन्दोलन कुछ सफल हुआ है| इन 
में वंगलोर का स्टोर उल्लेखनीय है, यद्यपि यह ट्रिपलीकेन स्टोर 
से छोटा है। इसके अतिरिक्त अन्य स्टोर अधिकतर रेलवे, मिलो 
तथा आफिसो के कर्मचारियों के लिये हैं और अधिकारियो के संर- 
क्षण मे काये कर रहे हैं। मैसूर मे स्टोर सौदा उधार भी दे देते हैं । 

वम्बई:--बम्बई मे स्टोर आन्दोलन असफल रहा, इसका 
मुख्य कारण यह है कि परचूनी की दूकाने वम्बई में अत्याधिक 
हैं। इस कारण थोक तथा फुटकर मूल्य मे कम अन्तर है । 
दूकानदार घर पर सामान पहुंचा देता है , और मास के अन्त 
में हिसाव कर ले जाता है । इन दूकानदारों से प्रतिस्पर्धा करना 
कठिन है क्योकि इनका खर्चा बहुत कम है। 

संयुक्त आन्‍्त :--संयुक्त प्रात्त में केबल चार स्टोसे कार्य कर 
रहे हैं उनमे तीन की दशा अत्यन्त शोचनीय है। 


२६० भारतीय सहकारिता आ दोलव 

मदरास में ट्पलीकेन के अतिरिक्त अन्य ६० स्टोर काये कर 
रहे हैं। मैधूर में ७०, बंगाल मे ६०, बम्बरई में ३४५, पंजाब में २० 
आपखाम में लगभग २०, तथा मध्य प्रान्त में २०। किन्तु यह सत्र 
स्टोर असफल ही रहे हैं । 

स्टोर की सफल्नता के लिये यह आवश्यक है कि सदस्य स्टोर 
के प्रति अपना कतेव्य समझें | प्रबंध कारिणी समिति के 
सदस्य अपना समय स्टोर के प्रबंध मे लगावें, तथा व्यय जहां 
तक हो कम किया जांबे | किन्तु सब से आवश्यक बात यह है 
कि सोदा उधार न दिया जावे । 


न्‍किलननसन फमननकन वर 8ननन-तक, 


सहकारी गृह निर्माण समितियां । 
भारतवर्ष में सहकारी गृह निर्माण समितियां केवल बस्बई 
प्रान्त में पाई जाती हैं। गृह निर्माण समितियां दो प्रकार की होती 
हैं। एक प्रकार की समितियां वो वह द्ोती हैं जिनमें व्यक्ति , 
मकान मालिक होता है। दूसरे प्रकार कीं समितियां यह होती हैं 
जिनमे समिति सामूहिक रूप से मकानों की मालिक होती है। 


व्यक्तिगत स्वामित्व वाढी समितियां--पहले प्रकार 


की समितियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायो दूसरी 
अखायी | 


अशायी:--अख्ायी गृह निर्माण समितियां बह हैं जो कि 
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बज 


एक निमश्।ित संख्या मे सदस्य बनाती हैं । प्रत्येक सदस्य को 
सासिक या सप्ताहिक चन्दा देना होता है । नया सदस्य नहीं 
बनाया जाता । यदि कोई सदस्य समितिकों छोड़दे तो उसके खान 
पर नया सदस्य लिया जा सकता है । जब च्‌ दा जमा हो जाता है तव 
लाटरी डालकर रुपया एक सदस्य को दे दिया जावा है और उस 
का मकान बनजाता है । सकान समिति के पास गिरवी रहता है 
ओर सदस्य सूद सहित ऋण किश्तों में चुकाता रहता है । इसी 
प्रकार सब सदस्यो के सकान तेयार होजाते है | समिति 
उस समय तक नहीं तोड़ी जाती जब तक कि सबकी किश्तें न 
चुकजावे । सब ऋण चुक जाने पर रुपये का ह्विसाव किया जाता 
है तथा लाभ को बांटकर समिति तोड़ दी जाती है । 


स्थायी समिति--स्थायी समिति मे सदस्यों की संख्या 
निश्वित नही होती | सदस्यो को समिति के हिस्से खरीदने पड़ते 
हैं। समिति डिपज़िट लेती है तथा ऋण भी लेती है। समिति नये 
सदस्य बनती जाती हैऔर जैसे जैसे रुपया मिलता जाता है सदस्यों 
को ऋण देती है। कुछ बड़ी समितियां इंजीनियर, सर्वे करने वाले 
तथा अन्य कर्मचारियों को नौकर रखती हैं जो कि सदस्यों को 
परामश देते है। सदस्यो को इस सहायता के लिये एक निश्चित 
फोस देनी पड़ती है । सदस्यो को मक्ानके ऊपर ऋण दिया जाता 
है और एक निश्चित समय मे रुपया चुका देना पड़ता है। 
समिति मकान की लागत का तीच चौथियाई ऋण देती है, एक 
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चौथियाई सदस्य को लगाना पड़ता है । प्रत्येक इमारत का बीमा 
कराया जाता है । बीमा समिति के नाम होता है। 


कुछ समितियां मकान खय॑ बनवाती हैं। सदस्यों की आव- 
श्यकताओं को ध्यान में रखते हुये मकान बनवाये जाते हैं। 
सदस्य उन मकानो में किरायेदारों की तरह रहते हैं। सदस्य 
यदि चाहें तो प्रति मास किराये के अतिरिक्त कुछ रुपया मकान के 
मूल्य को चुकाने के लिये दे सकते हैं। जब मकान का मूल्य चुक 
जाता है तंब मकान सदस्य का हो जाता है। किन्तु इस प्रकार वही 
समितियां सकान बना सकती हैं कि जिनके पास यथेष्ट पूँजी हो । 
इज्ललेड के उपभोक्ता स्टोर तथा फुडली सोसायटियां अपनी 
बेकार पूंजी को मकानों में लगा देती है। 


इस प्रकार की समितियों का, कि जिनसे सदस्य मकान का 
मालिक हो जाता है एक बड़ा दोष यह है कि सदस्य को यह अधि- 
कार हो जाता है कि यदि सदस्य चाहे तो मकान को बेच दे। 
इसका फल यह होता है कि समितियों द्वारा बनाये हुये 
भकान ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो कि उनको बेचकर 


लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिये 
बम्बई में एक नवीन योजना काम में लाई गई है। 


इस योजना में समिति बहुतसी भूमि या तो पट्टे पर लेती है 
या फिर मोल के लेती है । समिति उस भूमि पर सड़कें बनाती है, 
फिर भूमि को छोटे छोटे स्रादो मे बांट देती है । यह्‌ प्लाट सदस्यों 
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मे वांट दिये जाते हैं। कुछ भूमि सावजनिक दिंत के लिये समिति 
अपने हाथ मे रखती है। उदाहरण के लिये पाक, वाचनालय,खेलने 
के लिये तथा अन्य ऐसे ही कार्यों के लिये भूमि रखली जाती है. । 
यदि समिति ने भूमि पट्टे पर ली है तो सदस्य को स्राट समिति 
के पट्ट से एक साल कम के पट्टे पर मिलेगा | यदि समिति ने भूमि 
सोल ली है तो सदस्य को ६६६ साक्ष के पट्टो पर स्ाट दिया जाता 
है । सदस्य को साट इस शत पर मिलता है कि जब कभी वह भविष्य 
मे सकान अथवा साठ को चेचे तो खरीदने का पढदिला अधिकार 
समिति को, अथवा समिति जिस सदस्य के लिये कह्दे, उसको 
होगा। प्रान्तीय सरकार इस प्रकार को, समितियों के सदस्यों को 
उनकी दी हुई पूँजी से ढुगना ऋण देती है । किन्तु किसी एक 
सदस्य को १०,०००) रु० से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। 
सदस्य को २० साल में ऋण चुका देना पड़ता है। समिति या 
तो खयं सकान वनाती है अथवा निर्धारित स्वाट पर सदस्यों को 
मकान बनाने देदी है | जब मकान बन जाते हैं तो समिति उस 
छोटे से उपनिवेश की स्यूनिस्पेल्टी का काये करती है। 


सामूहिक स्वामित्व वाली समितियां-- इस प्रकार 
की समिति एक बड़ा साट खरीदती है ओर उस पर सदस्यो की 
आवश्यकतासुसार सकान बनाती है । सदस्य मकानो सें किराये- 
दारो की भांति रहते हैं। सद॒स्यो को मकान की लागत का | से 
लेकर $ तक पूँजी, समिति को देनी होती है । वाक्ती की पूँजी 
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समिति इमारतों की जमानत पर डिबेचर बेच कर इकट्ठी करती 
है। इंगलेंड मे इन समितियो के डिबेंचर जनता खूब खरीदती है। 
किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है।इस कारण प्रान्तीय सरकार 
समितियों को ५॥ प्रति शत सूद पर ऋण दे देती है। १६१७ से 
भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके प्रान्तीय सरकारों को 
गृह-निर्माण-समियों को ऋण देने का अधिकार दे दिया। 

इस प्रकार की समितियों मे समिति ही इमारतो की मालिक 
होती है। सदस्य ही समिति को चलाते हैं इस कारण उनसे अधिक 
किराया नहीं लिया जा सकता । मकानों का किराया, एक निम्वित 
सिद्धान्तपर निश्चित किया जाता है। यदि कोई सदस्य चाहे तो 
नोटिस देकर मकान छोड़ सकता है। समिति वह सकान क्रिसी 
दूसरे सदस्य को दे देती है । नया सदस्य जो पूँजी देता है वह जाने 
वाले सदस्य को दे दीजाती है । 

बम्बई मे सबसे पहले सारस्वत सहकारी गृह-निर्माण समिति 
खापित हुईं | समिति ने इस्प्रवमेन्ट टूरटसे ६६६ साल के पट्ट पर 
भूमि लेकर इमारतें बनवाईं। यह समिति सामूहिक खामित्व 
वाली है। सदस्यो ने एक तिहाई पूँजी दी, तथा बाकी ऋण लिया 
गया। मकानों का किराया निर्धारित करते समय रैन्ट, टैक्स, 
रेट्स, अरिन बीमा, मरम्मत, पंजी पर सूद, तथा सिंकिंग-फंड 
इत्यादि सब खर्चो का हिसाब लगाया जाता है। 

सिंकिंग फंड इस लिये आवश्यक होता है कि ० था १०० 
वर्षों के उपरान्त जब इमारतो को फिर से बनवाना पड़ेगा तब 
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पँजी कहां से आवेगी। अस्तु, इमारतों की लागत का ३ प्रति शत 
एक फंड मे जमा करदिया जाता है जो कि इकट्ठा होता रहता है । 
प्रान्तीय सरकार ने ऋण देने के अतिरिक्त लेड ऐक्युजिशन ऐक्ट 
मे संशोधन करके सहकारी समितियों को अपने लिये भूमि 
पाने की सुविधा प्रदान करदी है । 





बम्वई प्रान्त मे ६७ गृह निर्माण समितियां हैं, इनकी कार्य- 
शील पेंजी लगभग ६३ लाख है । इनमें २३ वम्बई तथा उसके 
सब-अबे मे हैं, (८ अहमदाबाद मे, £ करांची सें तथा वाक़ी 
अन्य स्थानो में हैं । 


चम्बई में जब गृह निर्माण समितियों की स्थापना होगई तच 
दूसरे प्रांतो मे मी यह आन्दोलन आरम्भ हुआ। मद्रास में १३० 
समितियां कार्य कर रही है जिनको कार्यशील पूंजी लगभग ४० 
लाख रुपया है । वस्वई तथा मद्रास को छोड़कर दूसरे प्रांतो से 
एक या दो समितियो से अधिक स्थापित नही हुई हैं। हां, देशी 
राज्यो मे मैसूर मे अवश्य १८ समितियां है किन्तु यह समितियां 
केवल गृह निर्माण कार्य के लिये ऋण देती है । 


लाहौर से एक साडैल टाऊन समिति स्थापित की गई है। 
समिति के ६०० से ऊपर सदस्य है, लगभग ३१ लाख के लग- 
भग कार्यशील पूँजी है, १०० के ऊपर गृह निर्माण होचुके हैं । 
समिति ने एक क्लब, ८ मील के लगभग सड़क, एक ल्यव बेल, 


०५ 
एक ओऔषधाज्य, तथा एक स्कूल भी बनाया है । लाहौर तथा 


5 
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उस मार्डैल टाऊन के बीच मोटर लारी भी चलाई गई है । यह 
समिति बड़ी मात्रा में गृहनिर्माण कार्य कर रही है । 


ग्रामीण शहनिमोण सम्रितियां--१६२७ में जो भरय॑- 
कर बाढ़ गुजरात तथा सिन्ध मे आई, उसमें बहुत से गांव बह 
गये। इन उपओन्तों में गांवो को फिर से बसाने के लिये ग्रह- 
निर्माण समितियां स्थापित की गई हैं। प्रान्तीय सरकार ने समि- 
तियो को ऋण देना खीकार करलिया है । समितियां व्यक्तितत 
स्वामित्व वाली होती हैं और १५ या २४ वर्ष बाद चोड़दी जावेंगी | 
सरकार समिति की पूँजी का ८० प्रति शत ऋण दो साल के लिये 
बिना सूद के देगी, तदुपरान्त ४ प्रति शत सूद लिया जावेगा । 
इन समितियों में लाभ बांटा नही जा सकता, केवल सुरक्षित कोष 
मे जमा किया जाता है. जो कि समिति के टूटने पर सार्बजनिक 
कार्यों मे व्यय कर दिया जावेगा। इसी प्रकार की कुछ समितियां 
सदरास के मालाबार प्रदेश मे भी स्थापित की गई हैं। सिन्‍्ध मे 
२५ गृह-निर्मोण समितियां कार्य कर रही हैं और इतनी ही गुज- 
रात मे हैं। 
इद्नलेड तथा अन्य पश्चिमों देशों में उपभोक्ता स्टोर तथा गृह- 
निर्माण समितियां अधिकतर मिल मजदूयों के लिये स्थापित की 
गई है। किन्तु अभी तक भारतवर्ष में कोई समिति मजदूरों के 
लिये नदी खोली गई है । 


उन्नीसवां परिच्छेद 
सहकारों शिक्षा, निरीक्षण तथा प्रचार । 


भारतबषे से सहकारिता आन्दोलन को भारतीय सरकार ने 
चलाया, दूसरे देशों की भांति इस देश मे यह आन्दोलन जनता 
ने खय॑ नही चलाया | कारण यह था कि भारतीय जनता विशेष 
कर किसान अशिक्षित, तथा कज़ेदारी के बोक से ऐसा दबा हुआ 
है कि उसको अपने अआ्ञार्थिक सुधार की आशा ही नही रही। ऐसी 
दयनीय दशा मे आत्मनिर्भेरता तथा खावलम्बन के भाव ग्रामीण 
जनता मे से लुप्त हो चुके थे, इस कारण राज्य को दी इस 
आन्दोलन का श्रीगणेश करना पड़ा । 


जब राज्य ने इस आन्दोलन को अपने हाथ से लिया तो यह 
स्वाभाविक था कि रजिस्ट्रार ही इस आन्दोलन का सर्वेसववां हो 
जावे । आरम्भ से रजिस्ट्रार को आन्दोलन चलाने के लिये प्रचार 
कार्य, समितियों का संगठन, उनकी देख भाल, निरीक्षण, आय- 
व्यय निरीक्षण, सहकारिता आन्दोलन से संबंध रखने वाले 
साहित्य का अध्ययन, जनता मे आन्दोलन के विषय में रुचि 
उत्पन्न करना, अपने अधीनस्थ कमेचारियों का शिक्षण, तथा 
अन्य प्रान्तों मे आन्दोलन की गति विधि का अध्ययन करने का 
कार्य और आन्दोलन समितियों के लिये पूँजी जुटाने का 
काम भी करना पड़ता था। यदि समिति तथा उसके सदस्यों 
से कोई ऋंगढ़ा दो तो उसका फैसला रजिस्ट्रार दी करता, 
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तथा समिति की दशा खराब हो जाने पर वही उसको तोड़ता 
तथा ' लिक्यूडेटर ” बनता था। 


जेसे जैसे आन्दोलन बढ़ता गया इस बात का अनुभव होने 
लगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यो को भली भांति नहीं कर सकता | 
यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि रजिस्ट्रार के बोझ को 
कुछ इलका कर दिया जावे तथा आन्दोलन को क्रमशः जनता के 
हाथ मे दे दिया जाबे। अस्तु, सैन्ट्ल् बेंक तथा प्रान्तीय बैंको के 
स्थापित होते ही पूजी जुटाने का कार्य रजिस्ट्रार के द्वाथ से 
निकल गया। 


सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और इस 
आन्दोलन को बाहरी सहायता पर निर्भर न रह कर खावलम्बी 
होना चाहिये | समितियों को डिपाज़िट आकर्षित करके कारये- 
शील पूंजी इकट्ठी करनी चाहिये। प्रबंध कारिणी समिति को 
समिति की देख भाल करना चादिये। समितियों की सम्मिलित 
यूनियन को आय-व्यय निरीक्षण करना चाहिये, तथा सहकारिता 
की शिक्षा भी यूनियन को देनी बाहिये। रहा प्रचार कार्य, उसके 
लिये सफलता पूबंक काये करती हुई सहकारी समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है। किन्तु भारतवष मे अशिक्षा, तथा रूढ़ियो मे फंसे हुये 
भाग्यवादी आमीण जन यह कार्य नहीं कर सकते थे। इस 
कारण यह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि जो काये कि एक समिति 
नहीं कर सकती वह यूनियन करे । इस उद्देश्य से भारत- 
व में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिये यूनियन स्थापित की 
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गई :-- गारंटी देने वाली यूनियन, तथा सुपरभ्षिजन ( देख भाल ; 
करने वाली ) यूनियन । 


गारंटी यूनियन--यद्यपि गारंटी देने वाली यूनियन देख 
भात्ञ का भी कार्य करती है किन्तु इसका मुख्य कार्य सेन्‍्द्रल वेक 
को अपनी सहकारी समितियों को दिये हुए ऋण की गारंठी देता है, 
इंस कारण इसको गारंटी यूनियन कहते है । सहकारी साख 
समितियां मिलकर एक गारंटी यूनियन की खापना करती हैं। 
जो भी समिति यूनियन की सदस्य बतती है उसको अपनी साधा- 
रण सभा की बेठक मे इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता 
है कि यदि कोई समिति अपना ऋण नहीं चुका पावेगी तो समिति 
उस दिवालिया समिति के ऋण को चुकाने की गारंटी देगी । 
समिति कितना रुपया चुकाने की गारंटी दे, इसका निम्बय 
भी साधारण सभा करती है । इस प्रकार यूनियन से संवंधित 
प्रत्येक समिति एक निम्धित रक्म की गारंदी देदी है और यह 
सब मिला कर यूनियन की गारंटी होती है। यदि गारंटी यूनियन 
की कुल गारंटी ५००० रु० है तो सेन्ट्रल बेंक अथवा बैकिग यूति 
यन उसका ६ शुत्ता अथात्‌ ३०,००० रु० से अधिक उन समितियों को 
नहीं देगी । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक समिति 
को उसकी गारंटी से ६ गुने से अधिक न दिया जाबे | समितियों 
को उनकी आवश्यकता तथा उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 
अधिक भी दिया जा सकता है । समिति की सांख का अनुमान 
सन्टरल बक अति वष करता है और उसी के अनुसार ऋण दिया 
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जाता हूँ किन्तु समिति को गारंटी से १२ गुने से अधिक ऋण नहीं 
दिया जाता | 

सबब प्रथम गारंटी यूनियन वर्मा में स्थापित की गई। इसके 
उपरान्त वस्वई, संयुक्त प्रान्त, बरार, मध्य आ्रान्त, बंगाल, तथा 
विद्दार उड़ीसा में भी इसका प्रयोग क्रिया गया किन्तु वे असफल 
हुईं | इन कारण वे क्रमशः द्ूट गई और आगे फिर इन प्रान्तों 
में इस प्रकार की यूनियन स्थापित नहीं की गई ओर न अन्य 
प्रान्तों तथा देशी राज्यों ने ही इन्हें अपनाया। जब कि साख 
ममितियां अपरिमित दायित्व बाली दोती हैं और बेंक उनके 
मदस्वों की दैसियत की जांच के उपरान्त साख निर्धारित करते हैं. 
तब बैंक को कोई जोखिम नहीं रहती और न गारंटी की ही 
आवश्यकता रहती हैं । दूसरा दोप गारंटी थूनियन का यह है कि 
यदि कोई समिति अपना ऋण नहीं चुकाती तो जब तक कि उस 
समिति को था तो दिवालिया चना कर अथवा उसको फिर से 
संगठित करके उसका दिसाव ठीक नहीं कर दिया जाता तब तक 
बंक किसी सी समिति को ऋण नहीं देता | समिति को लिक्यडेंट 
करने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, इस कारण कभी 
क्रमी कठिन समस्‍या उपस्थित हो जाती है । 


इन्हीं कारणों से यद्द यूनियन सफल नहीं हुईं | केवल अपने 
जन्म स्थान वर्मा में वे कार्य करती रहीं । विद्वानों की सम्मति में 
वर्मा में सहकारिता आन्दीलन को जो भयंकर असफलता मिली 
हैं उसमें इन गारंटी यूनियन्स का भी द्वाथ है। 
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सुपरवाइज्ञिंग यूनियन ( देख भाल करने वाढी 
यूनियन)--सुपरवाइजिंग युनियन निम्न लिखित काय करती 
है;--प्रामीय सहकारी समितियों की देख भाल करना तथा उनको 
उन्नति का मार्ग दिखलाना, अपने क्षेत्र मे नई सहकारी समितियों 
का संगठन करना तथा उनकी उन्नति करना, अपने से संबंधित 
समितियों की पूंजी की आवश्यकता का पता लगाना, तथा उनके 
सदस्यों की हैसियत का लेखा तैयार करके समिति की साख को 
निधोरित करना, समितियों को उनके प्रबन्ध के विषय मे तथा 
काय संचालन के विषय मे उचित परामश देना, समिति के 
सदस्यों तथा उनके पंचायतदारों को सहकारिता की शिक्षा देने 
का प्रबंध करना, समितियों को यदि आवश्यकता हो तो क्रय 
विक्रय कार्य में सहायता देना तथा समिति और सेन्‍्दूल बेंक के 
बीच सें संबंध स्थापित करना | 

सुपरवाइणिंग यूनियन से संबंधित समितियां अपने ग्रतिः 

निधियों को यूनियन की साधारण सभा मे भेजते हैं) यनियत की 
साधारण सभा एक काय कारिणी समिति का निर्वाचल करती 
है, इस समिति पर उस क्षेत्र के सैन्ट्ल बैंक का भी एक प्रतिनिधि 
रहता है। यह सामति सारा अबंध करती है और सहकारी 
समितियों की देख भाल के लिये एक सुपरवाइज़र नियुक्त करती 
है । प्रत्येक समिति को अपनी काय शील पूँजी के अनुपात में 
यूनियन को चन्दां देना दोता है । सेन्द्रल बेंक भी यूनियन को 
को आर्थिक सद्दायता देते हैं । 
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यद्यपि इन यूनियनों फो चलाने मे कुछ व्यय अवश्य होता है 
किन्तु आन्दोलन को सफल बनाने के किये यह आवश्यक हैं । 
आमीण सहकारी समितियों का संगठन करने तथा उनको सबल 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि कोई उनकी देख भाल् करे 
तथा उनको उचित परामश देता रहे । 


मदरास प्रान्त मे ४०० से ऊपर यनियन देख भा 
कर रही हैं। एक यनियन एक ताल्लुके से बड़े च्षेत्र मे काये नही 
करती । २० से ४० समितियां तक एक यनियन से सम्बन्धित रहती 
हैं । मद्रास मे यनियनो ने जिला संघ बना लिये हैं। ज़िले में 
जितनी यूनियन होती हैं उनका एक संघ बनाया जाता है 
जो कि यूनियन की देख भाल करते हैं। 


संयुक्त प्रान्त में कोई सुपरवाइजिंग यनियन नहीं है, बड़ौदा 
में केवल दो यनियन हैं, टाबंकोर में २० से ऊपर यनियन देख 
भाल का काये कर रही हैं। बिहार मे दो प्रकार की यनियन है 
एक तो आय व्यय निरीक्षण करती है दूसरी देख भाल करती है 
कुगे में लगभग एक दर्जन यूनियन हैं, वे अधिक सफल नहीं 
हुई हैं। बम्बई में इस प्रकार की यूनियन सफलता पूर्वक कार्य 
कर रही हैं, वहां यह प्रयत्न किया जारहा है कि प्रान्त मे कोई 
ग्रामीय सहकारी साख समिति ऐसी न रहे जो किसी न किसी 
यनियन से सम्बन्धित न हो। ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र 
ही वहां प्रत्येक समिति यूनियन से सम्बन्धित हो जावेगी । पंजाब 
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मे भी कोई यूनियन नहीं है। यह आश्चर्य की वात है कि पंजाब मे 
जहां सहकारिता आन्दोलन सबसे अधिक सफल हुआ है, वहां 
यूनियन स्थापित नही की गईं। किन्तु वहां यह कार्य प्रान्तीय 
सहकारी इंस्टिव्यूट करती है। 


अवैतनिक काय्ये कतो--प्रचार कार्य के लिये ग़ैर सर- 
कारी अवेतनिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। जिन सज्जनो को 
इस आन्दोलन से प्रेम तथा सहानिभूति थी, उन्हे आरग्ेनाइजर 
नियुक्त कर दिया गया | अवैतनिक कार्य कर्ताओ का सुख्य कार्य 
नवीन समितियों का संगठन करनां तथा पुरानी समितियों की 
देख भाल करना है। नई समितियों के संगठन का कार्य सैन्दूल 
बैक के कमेचारी भी करते हैं किन्तु प्रचार काये तथा संगठन 
कार्य मे भेद है। अवेतनिक कार्य कर्ता रजिस्ट्रार अथवा डिपटी 
रजिस्ट्रार की अधीनता में काये करते हैं। कुछ दिनों के उपरान्त 
यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि प्रचार काये को सुचारु रूप 
से चलाने के लिये इसको संगठन कार्य से प्थक कर दिया जावे। 
इसी उद्देश्य से प्रान्तीय सहकारी इंस्टिस्यूट स्थापित की गईं । 
यद्यपि इन प्रान्तीय सहकारी संस्थाओ के भिन्न भिन्न प्रान्तो से 
भिन्न भिन्न नाम हैं, तथा उनके कार्यों मे भी भिन्नता है, किन्तु 
सहकारिता का प्रचार करना उनका मुख्य कार्य है। 


बम्बई में प्रान्तीय सहकारिता इंस्टिस्य ट है; पंजाब, मद्रास 
तथा संयुक्तप्रान्त मे आ्रान्तीय सहकारिता यूनियन हैं, बंगाल और 
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आसाम में प्रान्तीय कोआपरेटिव आरमगेनीजेशन सोसायटी हैं 


बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा बरार प्रान्तीय काआपरेटिव 
फैडेरेशन और बर्मा में कोआपरेटिव काऊंसिल है । 


इनमें कुछ तो खतन्त्र संखायें हैं जो कि अपनी शाखाओ के 
द्वारा प्रचार काये करती है और कुछ समितियों की यूनियन हैं 
जो कि समितियों की ओर से कुछ कार्य करती हैं, तथा कुछ 
समितियों के संघ हैं | इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन का कार्य 
तीन संखाओ के द्वारा हो रहा है। रजिस्टार तथा उसके 
अधीनस्थ कमंचारी शासन कारय करते हैं। सेन्ट्ल तथा प्रान्तीय 
संस्थाय प्रचार करती हैं। 


रजिस्ट्रार को अब भी सुपरविज्ञन, निरीक्षण, आय व्यय 
निरीक्षण, पंचायत, शिक्षा, तथा लिक्यडेशन का कार्य करना 
पड़ता है। किन्तु निरीक्षण काय तो बहुत कुछ सैन्ट्ल बैंको को 
देदिया गया है। आय व्यय निरीक्षण का| काय रजिस्ट्रार अपने 
स्टाफ से करबाता है किन्तु पंजाब संयुक्त प्रान्त तथा बिहार 
उड़ीसा में यह काय प्रान्तीय संखाय करती हैं। ४ तथा ५ अग्रेल 
१६३१ को हैदराबाद ( दक्षिण ) में होने वाली अखिल भारत- 
वर्षीय सहकारिता सम्मेलन में इस आशय का एक प्रस्ताव पास 
हुआ कि आय व्यय निरीक्षण तथा छुपरविजन का कार्य आडिट 
यनियन, प्रान्तीय इंस्टिल्यूट के अधीन करें । सहकारिता की 
शिज्षा देने का काय अभी तक रजिस्ट्रार द्वी करता है, किन्तु कुछ 
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प्रान्तो मे वह यह काय इंस्टिव्यू ट के सहयोग से करता है, वंचई 
में तो यह काय प्रान्दीय इंस्टिस्यू 2 को ही सॉप दिया गया है । 


प्रान्तीय सहकारी संस्थाओ का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि थे क्रमशः इस आन्दोलन को अधिकारी वर्ग के द्वाथों से 
निकाल कर जनता का आन्दोलन बनादे । 


प्रान्तीय सहकारी संस्थायें 


वम्बई:--वम्बई प्रान्तीय सहकारी इंस्टित्यूद के निस्‍्न 
लिखित मुख्य काये हैं:--( १) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) 
सुपरविज़न, (४ ) सुधार काये, (४ ) जनता की आन्दोलन के 
संबंध से सम्मृति प्रकट करना । समितियां तथा व्यक्ति दोनो ही 
इसके सदस्य हो सकते हैं । सद्स्यो के चन्दे के अतिरिक्त सरकार 
से ३०,००० रु० वार्षिक सहायता इंस्टिय्य ट को मिलती है। कोई 
डिस्ट्रिक्ट वोड तथा स्यनिसिपत् बो्डे भी इंस्टिस्यूट को आर्थिक 
सहायता देते हैं। इंस्टिस्य ट की अत्येक जिकेमे शाखाएँ हैं। इंस्टि- 
व्यू ठ ने एक शिक्षा चोड नियुक्त कर दिया है जिसकी देख रेख मे 
प्रान्त के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्कूल खोले गये है जिनमे सहकारिता 
की शिक्षा दी जाती है। (सूरत, पूना, धारवार)। इसके अतिरिक्त 
अंग्रेज़ी तथा देशी भाषाओ से त्रैमासिक पत्निकाएं प्रकाशित की 
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जाती हैं। प्रचार कार्य,जिला तथा डिवीजनल कार्यकत्ता शाखाओं 
की सहायता से करते है। इंस्टिव्यू ट ने गृह-निर्माण तथा विक्रय 
समितियों की स्थापना की है, वह ग्राम सुधार कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता देती है। इंस्टिव्य ट का प्रवंध करने के लिये दा 
समितियां हैं:--कांडसिल जिसमे रजिस्ट्रार के १० मनोनीत 
सदस्य रहते हैं और कार्य कारिणी जिप्त मे रजिस्ट्रार के दो प्रति 
निधि रहते हैं। 

पंजाब--पंजाब में प्रान्दीय कोआपरेटिव यूनियन है. इसका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, आय व्यय निरीक्षण तथा सुपरविजन 
( देख भाल ) करना है । रजिस्ट्रार इसका सभापति द्वोता है । 
यूनियन आय व्यय निरीक्षण तथा देख भाल का कायः अपने 
कमचारियों से कराती है जिनकी संख्य। लगभग ४०० है। प्रचार 
का काम इन्सपैक्टर करते हैं। यूनियन एक मासिक पत्र उद में 
निकालती है । इसके अतिरिक्त सिनेमा, मैजिक लैन्टने, व्याख्यान 
प्रदर्शन करने वाली टन, तथा पुस्तकों को प्रकाशित करके अचार 
करती है। यूनियन प्रान्तीय सम्मेलन का भी आयोजन करती है। 
यूनियन को आडिट फीस मिल्नती है तथा भान्तीय सरकार 
अर्थिक सहायता देती है) 


सद्रास--मद्रास यूनियत के मुख्य काय अचार, नई तथा 
विशेष प्रकार की समितियों को स्थापित करना, तथा सुपरवाइ- 
जिंग यूनियन की सहायता करना है। यूनियन अंग्रेज़ी मे सहका- 
रिता विषयक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, पंचायतदारों 
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की शिक्षा का अबंध करती है, सहकारिता के सिद्धान्त का प्रचार 
करती है, ग्राम संगठन केन्द्र चल्ाती है, तथा प्रान्तीय सहकारिता 
सम्मेलन का आयोजन करती है । ग्राम संगठन केन्द्रों का व्यय 
उस ज्षेत्र का सेन्ट्रल चेक तथा प्रान्तीय बैक देता है. । अत्येक 
आम संगठन केन्द्र पर २००० रु० वार्षिक व्यय होता है। सदरास 
सरकार यूनियन को केवल १९५०० रु० वार्षिक सहायता 
देती है । 

विहार-जड़ीसा मे प्रान्तीय फैडरेशन है । प्रत्येक समिति 
अपना प्रतिनिधि कांग्रेस में भेजी है जिसका वार्षिक अधिवेशन 
दोता है। प्रांत को पांच डिवीजनो में बांटा गया है। प्रत्येक डिबी- 
जन मे एक बोड स्थापित किया गया है | प्रचार काय के लिये 
प्रत्येक डिवीजन मे पांच कर्मचारी रक्खे गये हैं । प्रत्येक समिति 
को तथा सेन्ट्ल बक अपनी काय -शील पंजी के अलुपात से 
फैडरेशन को चन्दा देना पड़ता है | प्रान्तीय सरकार भी लगभग 
१०,००० रू० बाषिक सहायता देतो है। सहकारिता की शिक्षा 
देने के लिये इंस्टिव्यू द स्थापित की गई है। फैडरेशन एक हिन्दी 
मासिक पत्रिका ( बिहार सहयोग ) तथा एक्र अंग्रेज़ी त्रेमासिक 
पत्रिका प्रकाशित करती है । 

बंगाल--बंगाल में सहकारी आरगेनीजेशन सोसायदी है, 
यह प्रान्तीय संस्था अपने से सम्बन्धित समितियों की देख भाल 
करती है, दो पत्रिकाएँ प्रकाशित करती है, कलकत्ते में एक 
पुस्तकालय चलाती है । व्याख्यान दाताओं को जिलों में भेज कर 
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जिला 


प्रचार काय ,करतो है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन करती है, 
तथा कर्मचारियों की शिक्षा का अबन्ध करती है। 


' संयुक्त प्रान्त-यहां प्रान्तीय सहकारी यूनियन है, जिसका 
सभापति रजिस्ट्रार होता है, सैन्टरूल बेक तथा सहकारी समितियां 
उसके सदस्य होते हैं। यूनियन सस्बन्धित समितियों की देख 
भाल का कार्य करती है। यूनियन १०० से अधिक आय व्यय 
निरीक्षक नियुक्त करती है।प्रांतीय सरकार यूनियन को लगभग 
६६०००) रु० वार्षिक सहायता वेती है । इसके अतिरिक्त सदस्यों 
से फीस लीजाती है। आय व्यय निरीक्षण काय के लिये अलहृदा 
फीस ली जाती है । 


सध्य प्रान्त--यहां प्रांतीय फैडरेशन शिक्षा, तथा देख भाल का 
काय करती है | प्रान्त को पांच भागों में बांदा गया है, और 
प्रत्येक डिवीज़न मे एक इंस्टिल्यू ट स्थापित की गई है जो कि इस 
काय को करती है। इनमे बरार इस्टिट्यूट सबसे अच्छा काय 
कर रही है। समितियों की देख भाल करने के लिये कम चारी 


निधुक्त किये गये हैं | फेडरेशन एक हिन्दी मासिक पत्र ( ग्राम ) 
भी प्रकाशित करती है। 


आसाम--यहां घुरमा घाटी की एक प्रान्तीय संगठन समिति 
( हपरव8. ५867 ए>क्‌शचरप्र७ 078980!88907 
800९9 ) स्थापित की गई है । प्रत्येक समिति प्रान्तीय समिति 
को अपनी कार्यशील पूँजी के अनुपात मे चन्दा देती है। आसाम मे 
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शिक्षा का सवेथा ऋमभाष है,इस कारण समिति मै जिक लैनटने के द्वारा 
प्रचार काय करती है | इस काय के लिये उपदेशकऋ भेजे जाते हैं । 
समिति एक बंगाली त्रैमासिक्र पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 
इसी प्रकार की एक और समिति की खापना हुई है, जो 
आसाम के ऊपरी आधे हिस्से में काय करती है । 


वर्मा-बर्मा कोआपरेटिव काऊंतिल, आय व्यय निरीक्षण, 
प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन, तथा प्रचार काय करती किन्तु 
आन्दोलन की हीन दशा के कारण बह टूट गई । 


सहकारिता की शिक्षा--सहकारिता आन्दोलन की 
पूर्ण सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सहकारिता आंदोलन 
को चलाने वाले कर्मकारी तथा समितियों ओर सेैन्‍्टूल बेको के 
पंचायतदार तथा डायरेक्टर गण सहकारिता के सिद्धान्त को 
भत्नी सांति जानें । यह काय केवल, शिक्षा के द्वारा होसकता है । 
किन्तु अभी सहकारिता की शिक्षा का उचित अवन्ध नहीं हुआ 
है । मान्तोय सहकारी संघ्ायें इस ओर प्रयज्ञ कर रही हैं और 
सहकारी विभाग के सहयोग से शिक्षा का आयोजन किया जञा 
रद है । किन्तु असी इसका मरारम्सिक काल ही है । पम्बई,पंजाब 
मद्रास, बिहार-उड़ीसा, हैद्रावाद, बड़ोदा तथा मध्य आन्त मे 
स्थायीरूप से सहकारिता की शिक्षा देने के लिये कक्षायें खुलगई 
है। बंगाल, वर्मा तथा वरार मे श्रतिवर्ष कन्षाये नहीं खुलती 
किन्तु कभी कभी कक्षाओं के खोलने का अबन्ध होता है और 
नये कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है । 
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जिन प्रान्तों में स्थायी रूप से कक्षाये खोली गई हैं, वहां 
केवल सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को ही शिक्षा नहीं दी 
जाती वरन्‌ सेन्टर बैंक के मेनेजरों तथा इंस्पैक्टरों ओर समि- 
तियो के मन्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती हैं । वम्बई, मद्रास, 
पंजाव, विद्र-उड़ीसा, की प्रान्तीय सरकारी संस्थायों प्रति वर्ष 
एक परीक्षा लेती हैं और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्र माण पत्र दिया 
जाता है। इन कक्षाओं मे निन्‍न लिखित विपय पढ़ाये जाते हैं:-- 
कोआपरेटिव आयबव्यय निरीक्षण, कोआपरेटिव वेंकिंग, को- 
आपरेटिव ला (क्रानून), कोआपरेटिव बुक कीपिंग (वही खाता), 
कृषि, तथा आमीय अथंशाद्व | 

वह समय आगया है जब कि सहकारिता की शिक्षा का 
प्रत्येक ग्रान्त में डचित प्रवंध होना चाहिये। ग्रत्येक्र ग्रान्त में एक 
कालेज स्थापित किया जाना चाहिये जिसका डिप्तोसा सहकारिता 
विभाग तथा सेन्दूल बेंक के कर्मचारियों को प्राप्त करना 
आवश्यक हो | 


(५ के 
बासवा पारच्छद्‌ 
ग्राम सुधार और सहकारिता 


भारतवर्ष गांवों का देश है, सात लाख गांवों मे देश की लग- 
भग ६० फी सदी आवादी रद रही है । लेकिन गांवो मे गरीबी, 
कलह, वीमारियो, गंदगी, अशिक्षा, और पुरानी द्वानिकर रस्मो 
का ऐसा जोर है कि गांवों को दशा चहुत गिरगई है | हमारे गांव 
मनुष्यो के रहने लायक नहीं रहे हैं, यद्दी कारण है कि जो गांव 
का रहने वाला पढ़ लिख जाता है, वह गांव मे न रहकर शहर की 
ओर दौड़ता है। यद्दी नही, इद्ध अवस्था होने पर जब कि वह 
नौकरी या अपने धन्धे से छुट्टी लेता है, तब्र भी व गांव को न 
लौटकर शहर मे बस जाता है । पढ़े लिखे लोगो की वात 
जाने दीजिये, जमीदार भी गांवों मे रहना नहीं चाहते, वे भी 
जमीदारो की आमदनी से शहरो मे ही रहना चाहते हैं। जो भी 
कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है वह भी शहर 
की ओर चल्ल देता है । इस प्रकार आज हमारे गांवों से पूंजी, 
मस्तिष्क, तथा हुनर बाहर निकला चला जारहा है और गांबो मे 
अशिक्षित तथा निधेन किसान और कारीगरो के बीच से चतुर 
साहूकार उनको लूटने के लिये रहजाता है। फल यह होरहा है 
कि गांवों मे निधेन किसानो को रास्ता दिखलाने बाला कोई नही 
है । गांवो को उजड़ने से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि 
गांवों की दशा में सुधार किया जावे जिससे कि पढ़े लिखे तथा 
पैसे चाले भ्रामीण गांव छोड़कर बाहर न जाये । 


श्प्र्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
गांवों की दशा इतनी बुरी दोते हुए भा सरकार और जनता 
सभी गांवों की ओर से उ्दासीन हैं । जो कुछ थोड़ा बहुत 
शिक्षा खास तथा सड़कें बनवाने का कार्य होता है, शहरों 
में ही होता है, गांवों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । 
इसका कारण यह है कि शहर वालों के पास पत्र हैं प्लेट- 
फाम हैं तथा वे शोर मचाना जानते हैं, एसैम्बली तथा कौसलो में 
हमारे प्रतिनिधि चिल्लाया करते हैं इस कारण सरकार को शहरों 
के जिये कुछ न कुछ करना ही पड़ता है । शहरों में शिक्ता, स्त्राख 
तथा उद्योग-धन्धों और व्यापार की उन्नति के। लिये सरकार को 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, परन्तु गांवों की ओर से सभी 
उदासीन हैं | कैसे आश्चर्य की बात है कि यदि कपड़े स्टील, तथा 
शक्षर के कारखानों को घाटा होने लगता है तो कारखानों के 
मालिक, व्यवखापिका सभा के सदस्य तथा समाचार पत्र आकाश 
पाताल एक कर देते हैं और इन धन्धो क्रो संरक्षण मिलता है, 
किन्तु खेती वारी की ओर जिस पर इस देश का आर्थिक संगठन 
अवलम्वित है और जिसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है, कोई ध्यान 
तक नहीं देता। आ्रमीण जनता मूक तथा अशिक्षित है, इस 
कारण यह अतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कपतिय सज्जनों 
ने ग्रामीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इस दिशा मे 
काय करना प्रारम्भ किया है । बम्वई के कांग्रेस अधिवेशन 
(दिसम्बर १६३४ ईं० ) ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो 
प्रामीण-उद्योग संघ नामक संस को जन्‍म दिया है, इसके कारण 
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जनता और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित अवश्य हुआ 
है | हम यहां पर संक्षेप मे देश के अन्तर्गत होने वाले आस सुधार 
कार्य का दिग्दशन मात्र करावेंगे। 

गुरगांव में सुधार कार्य--पंजाब के गुरगाव ज़िले में 
श्रीयुत एफ- एल. आ्राइन तथा श्रीमती ब्राइन ने १४०० गांवों से 
सुधार कार्य अत्यन्त उत्साह पूब्रक किया है। गुरगांच जिले 
इस कार्य का संरक्षण करने तथा इस काये की बेख भाल करने 
के लिये ग्रामीण-कौसिल स्थावित की गई है. । इस कोसिल के 
सदस्य सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी सब्जन जो इस कार्य 
से सद्दानुभूति रखते हैं, होते हैं। सदस्यों को थोड़ी सी फोस देनी 
होती है | कौसिल से उन सब विभागो के अधिकारी, जिनका कि 
सम्बन्ध गांवों से रहता है, अवश्य रहते हैं; जैसे शिक्षा विभाग 
इत्यादि । कौसिल ग्राम सुधार कार्य का वार्षिक श्रोगाम तैयार 
करती है तथा जिले मे वह काये किस प्रकार किया जाबे इस 
विषय पर अपनी सस्सति देती है । कार्य को चलाने के लिये दो 
स्कूल खोले गये हैं। एक स्कूल आमीण पुरुष कार्यकर्ताओं को 
वैयार करता है, तथा दूसरा स्कूल स्री कार्यकर्ताओं को तैयार 
करता है। यह कार्यकत्ता ही आम सुधार का कार्य करते हैं । 
प्रत्येक ग्राम से एक सहकारी साख समिति तथां एक स्कूल 
: ब्यापित किया जाता है। स्कूल के अध्यापक को भ्राम सुधार कार्य 
की शिक्षा दी जाती है तथा स्कूल को इस काये का केन्द्र बनाया 
जाता है। जो कुछ सुधार गांव में आवश्यक सममे जाते हैं, उन 
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ऊँ क्षिक्ता बालक बालिकाओं को स्कूल मे दी जाती दे । शरीयुतत 
ब्राइन लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं ओर सह-शिक्ता 
को आर्थिक दृष्टि से आवश्यक बतलाते हैं। खेती की उन्नति के 
लिये प्रत्येक गांव में हिसार सरकारी क्रम के सांड खरीद कर 
रकक्‍्खे गये हैं जिनके संसर्ग से गांव के पशुओं की नस्ल को अच्छा 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। चरस की जगह कूओं से सिंचाई 
करने के रहट का प्रचार किया गया है, अच्छा बीज सहकारी 
साख समितियों द्वारा बेचा जाता है तथा उधार भी दिया जाता 
है। किसानो को गोबर तथा गांव का दूसरा कूड़ा गड़ढों मे भर 
कर खाद बनाना सिखाया जाता है। गोबर थापने की आर्थिक 
हानियां बता कर कंडे जलाने से किसानो को रोका जाता है। 
इससे तीन लाभ होते हैं। खेतों के लिये बढ़िया यथेष्ट खाद मित्ती 
है, गांव में कूड़े तथा खाद के ढ़ेरो के कारण जो गंदगी रहती 
है वह दूर होती है, तथा ख्लरियो को कंडे थापने के गंदे काम से 
छुट्टी मिलती है और वे इस समय को सीने पिरोने तथा घर को 
साफ रखने में लगा सकती हैं। खास्थ्य के लिये श्रीयुत आइन 
ऊपर लिखे हुये ढंग से गांव की सफाई रखने के अतिरिक्त, पिट- 
लैटिन ( गड्ढे वाले शौच गृह ) तैयार कराने पर बहुत जोर देते 
हैं तथा मैदान मे शौच जाने की रीति को छुड़वाते हैं। बष | ऋतु 
में कुनीन तथा मच्छरदा।नी का उपयोग करने तथा प्लेग और 
चेचक का टीका लगवाने को कद्दा जाता है। गांव की लड़कियों 
को कपड़ा सीने, काढ़ने तथा बुनने का काम सिखाय । जाता है 
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और घरों को अधिक सुन्दर रखने का ढंग वतलाया जाता है| 
इन सव बातों का प्रचार मैजिक ढैनटने, व्याख्यानो, सिनेमा 
फिल्मो तथा गानों के द्वारा किया जाता है। रेडियो के उपयोग 
पर भी श्री जाइन की नजर है। मुकदमेवाजी कम करने, जेबर 
में रुपया व्यर्थ न गंवा कर साख समिति में रुपया ज्ञसा करने 
तथा ख्ियों के भारी कामों के बोक को हलका करने को गांव 
वालो से कद्दा जाता है । 
प्रान्तीय सरकार तथा डिस्टिक्ट बोड ने इस कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता प्रदान की । किन्तु श्रीयुत त्राइन के चले जाने 
पर गुरगांव से कार्य शिथिल्ता आ गई | अभी थोड़ा समय हुआ 
कि पंजाब सरकार ने प्रान्तीय आम सुधार विभाग का कमिश्नर 
बना कर श्रीयुत ब्राइन को ग्रान्त में आम सुधार कार्य करने के 
लिये फिर बुला लिया है | 
श्रीनिकेतन ( विश्व भारती ) का ग्राम सुधार कार्य- 
महाकवि श्रीयुत रवीन्द्रनाथ टगोर से शांति निक्रेतन विश्व भारती 
(विश्व विद्यालय ) के साथ ही साथ श्रीनिक्रेततन नामक ग्राम 
सुधार कार्य करने बाली संस्था को भी जन्म दिया है। श्रीनिकेतन 
मे ग्राम सुधार कारये का केन्द्र स्थापित किया गया है जो घीरभूम 
जिले मे आम सुधार काय को चलाता है। अभी तक ६ झ्रास 
सुधार समितियां स्थापित की गई हैं। श्रीनिकेतन में एक केन्द्रीय 
उद्योग मन्दिर स्कूल स्थापित किया गया है जहां शिक्षा के साथ 
साथ आसीय उद्योग-धन्धो की शिक्षा दी जाती है और गांवों के 
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बालकों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे गांवों में जाकर वहां 
का नेढृत्व करें । केन्द्रीय स्थान में एक सेंट्ल सहकारी बैंक 
स्थापित किया गया है जिससे ग्रामीण सहकारी साख समितियां 
संबंधित हैं । यह सप्रितियां गांवो मे साख का प्रबन्ध करती हैं। 
श्रीनिकेतन मे बृदी बालक (बालचर ) नामक संस्था को जन्म 
दिया गया है, जो नवयुवक इस ग्राम सुधार कार्य में सह/यता 
देना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है और उनको गांवों मे 
भेज कर कार्य कराया जाता है। गांवो की सफाई, रवास्थ्य, 
शिक्षा, तथा अन्य आवश्यक कार्यों में वृती बालकों से खूब 
सहायता मिलती है। सहकारी साख समितियां तथा ग़ेर साख 
समितियां, उत्तम बीज, हल, और खाद का ग्रचार करती हैं तथा 
पैदावार को बेचने का प्रबन्ध करती हैं। 
दाक्षिण भारत में वाई. एम, सी. ए. (ए,॥.०, ४.) 
का ग्राम सुधार का4--दक्षिण भारत मे यंग मैन क्रिश्चियन 
एसोसियेशन ने आम सुधार कार्य बड़ी सफक्ञता से किया है। 
कुछ केन्द्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। दावंकोर राज्य में 
मारतंडम, मालाव(र मे आर्याकोड, निल्‍्लौर में इन्द्रकूपेट, तथा 
नोलगिरी ( मदरास ) मे रामनाथपुरम, विशेष उल्लेखनीय हैं । 
वाइ- एम. सी. ए. के प्राम सुधार कार्य करने का ढल्ल 
गुरगांव की योजना से भिन्न है । जहां भी ग्राम सुधार काये 
करना होता है, वहां निरीक्षण करने के उपरान्त एक ऐसा केन्द्रीय 
गांव ढूंढ लिया जाता है. जो समीपवर्ती गांवों के मध्य में हो । 


आम सुधार और सदकारिता श्प७ 


केन्द्रीय गांव में आम सुधार केन्द्र स्थापित किया जाता है । इस 
केन्द्र के द्वारा ही समीपवर्ती गांवो मे आम सुधार काय होता है। 
केन्द्र प्रद्शन तथा प्रयोग करने का स्थान होता है। केन्द्र में 
अच्छी जाति के गाय और बेल रक्खे जाते हैं. जिनके द्वारा 
समीपवर्ती गांवों के पशुओ की नस्ल अच्छी बनाई जाती है । 
केन्द्र मे मुर्गी पालने के धन्धे को वैज्ञानिक ढद्ढ से चलाने की 
शिक्षा देने के लिये अच्छी जाति के मुर्गे मंगा कर रखे जाते हैं, 
जिनसे समीपवर्ती गांवों मे मुर्गियो की नस्त अच्छी हो । मुर्गी 
के लिये स्वास्थप्रदू्‌ घर बिना अविक व्यय किये किस पकार 
बनाये जाते है तथा उनका पालन किस प्रकार करना चाहिये, 
इसकी व्यवहारिक शिक्षा केन्द्र मे दी जाती है। इसके अतिरिक्त 
शहद की मक्खी पालकर शहद निकालने का धन्धा किस अकार 
चलाया जाता है, इसका प्रदुशन भी केन्द्र में किया जाता है। 
केन्द्र मे बुनाई की शिक्षा भी दी जादी है। अस्तु, केन्द्र प्रदर्शन 
तथा शिक्षा काय करता है। समीपवर्ती गांवों के जो निवासी इन 
धन्धो को सोखना चाहते हैं उनको यह घन्धे सिखा दिये जाते हैं, 
ओर जब केन्द्र में सोखे हुए आमीण लोग उन धन्धों को करने 
छगते हैं तब सहकारी विक्रय समिततियाँ स्थापित करके उनकी 
पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाता है। मारतंडम मे अंडे 
बेचने वालो समिति समीपवर्ती गांवों के अंडों को मद्रास 
भेजती है | अकेले इस धन्धे से गांव वालों की यथेष्ट आय वृद्धि 
हुई है। केन्द्र मे चारे की ऐसी फसलें तैयार की जाती है जो कि 
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एक मास मे तैयार हो जावें, और गांव वालो को अपने पशुओं 
के चारे के लिये उन फसलो को एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर 
बराबर पैदा करने के लिये उत्साहित क्रिया जाता है। केन्द्र में 
द बनाने के ढंग तथा गांवों में गढ़े खोद कर शौचगृह तैयार 
करने का भी प्रद्शन किया जाता है। केन्द्र मे एक स्कूल तथा 
एक पुस्तकालय भी रहता है। स्कूल तथा पुस्तकालय की इमारत 
इस प्रकार की होती है कि आसानी से प्रत्येक गांव में कम व्यय 
करके वनाई जा सके । इन इमारतों को गांव वाले ही तैयार कर 
लेते हैं तथा सामान भी वही लगाया जाता है जो कि गांव मे 
मिलता है। इस कारण नाम सात्र की लागत में इमारतें तेयार 
तेयार हो जाती हैं। केन्द्र का पुरतकालय समीपवर्ती गांबो के 
पुस्तकालयो को पुस्तकें अ्रति सप्ताह भेजता रहता है। चलते फिरते 
पुस्तकालयो के ढंग पर यह काय होता है | केन्द्रीय पुस्तकालय 
प्रत्येक गांव के पुस्तकालय को पुस्तकों का एक सेट भेज देता है । 
१४ दिन के उपरान्त प्रत्येक गांव के पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्त- 
कालय द्वारा वतलाये हुये गांव को अपने पास वाला सेट भेज 
देना पड़ता है। इस प्रकार हर एक गांव में १४ दिन बाद नया 
सेट आजाता हैं। केन्द्र का सनन्‍्त्री समीपवर्ती गांवों में वाई. एस, 
सी. ए. स्थापित करता है। इन संस्थाओ के द्वारा केन्द्र के कार्यों 
का अचार किया जाता है। प्रत्येक ग्राम से एक सहकारी साख 
समिति स्थापित कीजाती है, स्कूल तथा पुस्तकालय खोले जाते 
हैं। सत्रि को इन्ही रकूलों की इमारतों में पुरुषो को व्याख्यान, 
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अं: किन डिक किक कि िक्््् फ्प्प्प्स्प्य्स्प््स्ल्ञ्लि 
मैजिक लैनटर्न, तथा छोटे छोटे प्रदसनो के द्वारा अपने जीवन 
को अधिक सुखी बनाने के लिये प्रेरित किया जाता है | पंचायर्ते 
स्थापित कीजाती हैं, गांव के चालको में सेवा भाव भरने के लिये 
स्काउटिंग की शिक्षा दी जाती है, तथा सफ़ाई और स्वास्थ के 
नियमो का अचार किया जाता है । केन्द्र का मन्‍त्री समीपवर्ती 
गांवों मे कुछ ऐसे उत्साही कार्यकत्तों तैयार कर देता है जो केन्द्र 
की योजना का थांवों सें प्रयोग करते रहते हैं । केन्द्र से इन गावों 
की संस्थाओं को परामश तथा सद्दायता मिल्रती रहती है । 


इनके अतिरिक्त और बहुतसी संस्थाएं तथा व्यक्ति अपनी 
शक्ति के अनुसार देश के भिन्न भिन्न सागों से आस सुधार काय 
कर रहे हैं । 
चंगाल में सर डेलियल हैमिल्टस ने सुन्दरवन के लस डेल्टा 
प्रदेश मे आधुनिक ढंग को वस्तियां बसाई हैं, सहकारी साख 
समितियां स्थापित की गई है, पंचायतो के द्वारा लड़ाई कगड़ो का 
का फ़ैसला किया जाता है. मकान साफ रक्खे जाते हैं। किसानो 
की पैदावार बेचने के लिये विक्रम सहकारी समितियां स्थापित 
डी ाई हैं। शिक्षा देने के लिये वर्नाक्‍्यूलर स्कूल तथा अंग्रेज़ी 
स्कूल खोले गये है. तथा बीमारियों को रोकने के लिये औषधा- 
लयों का भी आयोजन किया गया है | कोयमृत्रटूर सें भी एक 
संस्था आम सुधार काय कर रही है। श्रीयुत रासदास पंतलू की 
सी एक योजना है जिसके अनुसार मद्रास प्रान्त से काय 
हो रहा है। श्री एम. के. राय ने उड़ीसा में आम शिक्षा काय 
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किया है पूत्र गोदाबरी जिले में अलाभारू भास सुधार योजना 
विशेष उल्शेखनीय है | इस योजता को ग्राम सुधार काय में 
विशेष सफलता प्राप्त हुई है। अलाभारू में जो कुछ भी ब्ाम 
सुधार कार्य हुआ, उसका श्रेय श्री एच, एन. सत्यनारायण को है। 
प्रदेश घना आवाद है, प्रत्यक गांव में सहकारी समितियां स्थापित 
करदी गई हैं जो सफल्ता पूर्वक काय कर रही हैं । कुओं का 
खोदना, वालाबी का वनाना, सड़कें निकालना, वालकों की शिक्षा 
पुस्तकालय व्याख्यानों का अचन्ध, मिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी 
समितिया, सहकारी भूमि वन्धक बैंक इस योजना की विशेषताएं 
हैं | ग्राम सुधार काय को चलाने के लिये राम मन्दिर नामक संस्था 
को जन्म दिया गया द। राम मन्दिर की देख रेख में ही यह कार्य 
होरहा है। जुआ तथा शराव का सफन्नता पूषेक बह्िप्कार किया 
गया हैँ । संक्षेप में इस यह कह सकते हैं कि अलाभारू को 
योजना भारतवर्ष में एक सफल योजना है । 
पूता जिले में डेकन ऐग्रीकल्चर ऐसोसियेशन ( दक्षिण ऋषि 
सभा )प्राम सुधार काय कर रही है।इसके सभापति श्री० जी. के. 
देवघर हैं। इसके अतिरिक्त देवधर मालावार रिकंसटकशन टस्ट 
सालावार के पांच केन्द्रों में मोपलाओं के बीच प्राम सघार काय' 
कर रहा हैँ । दंदरात्राद में ढोरनाकल विलेज वैज्ञफेयर ऐसो- 
सियेशन भी श्राम शिक्षा, उ्योग-धन्धों की उन्नति तथा खास्थ्य 
रक्षा का काय करती है। 


सरोज नलनीदत्त बरेसोसियेशन (कलकत्ता ) अधिकतर 
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चंगाल और आसाम में ग्रामीण ख्तियो में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, 
गृह-उद्योग-धन्धो का प्रचार तथा ख्रियों की आर्थिक तथा सामा- 
जिक उन्नति करने का प्रयत्त कर रही है। यह बंग लद्दमी नासक 
पत्रिका भी निकालतो हैं । 


चंगाल मे आसंसोल के समीप ऊपा आम सें इसाई मिशन- 
रियो के छारा श्रीनिकेतन क ढंग पर कास किया जा रहा है 
संयुक्त प्रान्त में ग्राम संगठन कार्य--बनारस जिले 
मे श्रीयुत ची. एन. सेहता आई. सी. एस. ने जव कि वे ज़िलाधीश 
थे, बड़े उत्साह के साथ सहकारिता विभाग के सहयोग से 
ग्रास सधार काय किया था । श्रीयुत मेहता को योजना गुरयांत 
की योजना से कुछ मिलती जुलती है। योजना इस प्रकार है :-- 
वतारस में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की गई है। इस संख्या का 
उद्देश्य बनारस ज़िले से आम सुधार कार्य करना है । सरकारी 
कमेचारी तथा गैर सरकारी सज्जन जो भी इस काये से सहालु- 
भूति रखते हैं इसके सदस्य हो सकते हैं। यह केन्द्रीय संख्या गाँवों 
को सारी समस्याओ को इल करती है । इसमें डाक्टर, स्वास्थ्य 
विभाग के कसंचारी, कृषि विशेषज्ञ, पशुओं के विषय में जान- 
कारी रखने वाले, अध्यापक, कला कौशल के विशेषज्ञ सभी 
सदस्य है। यह संस्था गांवो के सारे रोगों का इलाज ढेंढ़ निका- 
लती है ओर गांवों में काये करने वाले कार्यकर्ता उस इलाज को 
गांव वालो को बतलाते हैं। माम सुधार कार्य करते हुए जो कोई 
कठिताई उपस्थित होती है, बह केन्द्रीय संस्था के सामने उपस्थित 
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जञादी है| संस्था उस विषय के ज(नकरो की राय लेती है और 
उस कठिनाई को हल करती है । 


बनारस में ही एक टू निंग क्कास खोला गया है जिसमें गांवो 
में काय करने वाले काय कर्ता तैयार किये जाते हैं. । यह काय 
कर्ता संस्था द्वारा बनाये हुये प्रोगाम के अनुसार गांवों मे सुधार 
काय करते हैं। गावा म सफाइ, स्वास्थ्य खेता बारी में सुधार, 
पंचायतो की स्थापना इत्यादि समस्याओ के विषय से संस्था 
बतलाये हुये ढंग से प्रचार करना इन काय कत्ताओ का काम 
होता है । 


श्रीयुत मेहता ने आराम सुधार काय से गांव की पाठशाला की 
मदद लेने पर बहुत ज़ोर दिया है । उनका कहना है कि गांव की 
पाठशाला को ग्राम सुधार काय का केन्द्र बनाना चाहिये। बना- 
रस जिले मे जहां जहां ग्राम सुधार किया गया, वहां वहां पाठ- 
शालायें खोली गईं ओर बच्चों के साथ ही प्रौढ़ों को भी शिक्षा 
दी गई | जब माता पिता शिक्षा के महत्व को समस लेते हैं. तब 
वे अपने बच्चो को पाठशाला भेजने में आनाकानी नहीं करते। 
पाठशाला का शिक्षक गांव वालों में उन सब्र बातो का प्रचार 
करता है जिनकी गांव मे आवश्यकता होती है । गांवो में जलाने के 
लिये ईंधन कम होने के कारण गांव के लोग गोबर के कंडे जलाते 
हैं, जिससे बहुमूल्य खाद नष्ट होता है। इस समस्या को हल करने 
के लिये श्री मेहता ने यह योजना निकाली कि कि ग्राम निवासियों 
को यह बतलाया जावे कि वृक्ष लगाना पुण्य का काम है,इस लिये 
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वर्ष से एक दिन बृक्त लगाने का त्यौहार मनाया जाबे । उस दिन 
गांव का रदने वाला हर एक पुरुष एक एक बृक्त लगावे । इस 
प्रकार थोड़े दिनो मे इंधन की समस्या हल हो सकती है और 
गोबर खाद के लिये बच सकता है | चन्तारस जिले मे गांवो की 
सफाई के लिये दिवाली और द्वोली के त्यौह्दरों का विशेष उपयोग 
किया गया है । दिवाली और द्ोली के त्यौद्रों पर हर एक 
गृहस्थ अपने घर की सफाई करता है, यनारस मे गांव बालो को यह्‌ 
समझाया गया कि घर के साथ गांव की सफाई करना भी उनका 
धर्म है। इस प्रकार वर्ष मे गांवो की दो बार सफाई हो जाती है । 
बनारस को आम सुधार संस्था गांव मे कार्य करने वालो को, 
सहकारिता विभाग की सहायता से उत्त सब विषयों की शिक्षा 
देती है जो कि गांबो मे कार्य करने वालो के लिये आवश्यक 
है। यह उपदेशक (कार्यकर्ता ) घूम घूम कर गांवों में 
सैजिक लेन्टने द्वारा तथा अन्य साधनो से प्रचार करते है । 
दाइयो को आधुनिक ढंग से बच्चा जनाने की शिक्षा दी जाती है। 
श्रीयुत मेहता ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि गांव वालों 
के अन्ध विश्वासों तथा समाज की बुरी रूढ़ियो को नष्ट करने के 
लिये यह आवश्यक है कि गांव की किम्बदन्तियां, आम्य गीतों, 
तथा कद्दावतों का ही उपयोग किया जाबे। ऐसे गीत,किम्बदन्तियां 
और कह्दावते इकट्ठी की जावे जो कि अन्ध-विश्वासो के विरुद्ध 
हों और उनको गाकर तथा सुना कर उनका अचार किया जावे । 
श्रीयुत मेहताजी ने इस प्रकार की कहायवतें इकट्ठी भी की हैं। 
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जच्चा को जिस प्रकार रखना चाहिये, बच्चों का पालन |करिस 
प्रकार करना चाहिये, तथा हैजा प्लेग और चेचक इत्यादि रोगों 
से किस प्रकार बचना चाहिये, यह सब बातें गांव वालो को बत- 
लाई जाती हैं तथा औषधियां बांटने का भी प्रबंध किया 
जाता है। 

श्री० मेहताजी ने देशी खेलों के द्वारा गांव के बालकों के 
स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न किया है | गांवों में अखाड़े खोले 
गये हैं जिनसे गांव के युवक कुश्ती लड़ते हैं। 

सहकारिता विभाग की सहायता से गांवों में साख समितियां, 
रहन सहन सुधार समितियां और कहीं कहीं क्रय विक्रय समितियां 
भी स्ापपित की गई हैं । 

श्रीयुत्‌ मेहता जब तक बनारस के जिलाधीश रहे तब तक तो 
ग्राम सुधार कार्य बढ़े उत्साह से होता रहा किन्तु उन्के बनारस 
से चले जाने के उपरान्त काये में कुछ शिथिलता आ गई । 


प्रतापगढ़ में ग्राम संगठन कार्य--संयुक्त प्रान्त से 
बनारस के अतिरिक्त प्रतापगढ़ ज़िले में सहकारिता विभाग ने 
ग्राम संगठन कार्य किया है। लगभग पांच वर्ष हो गये जब 
प्रतापगढ़ ज़िले में ग्राम संगठन कार्य आरम्भ किया गया था | 


सहकारिता विभाग ने अपनी बहुत सारी शक्ति इस कार्य मे 
लगा दी है। 


रहन सहन सुधार समितियों की अधिक संख्या में स्थापना 
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की गई है | यह समितियां गांवो की सफाई करवाती हैं; गड़ढ़ो 
में खाद तैयार करवाती हैं, तथां मामीणों को सामाजिक कार्यों 
पर फिजूलखचे करने से रोकती हैं। गांव वालों के आपस के 
भगड़ो का निवटारा करने के लिये पंचायतें स्थापित की गर हैं। 
इन गांवों से साख समितियों के द्वारा किसान को समुचित साख 
देने का प्रयत्त किया जा रहा है । कृषि विभाग के सहयोग से 
उत्तम बीज, खाद, वथा यन्त्रो का प्रचार किया जा रहा है और 
स्वास्थ्य विभाग की सहायता से गांवो की सफाई करने तथा 
बीमारियों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ लोगो का 
यह कहना है कि सहकारिता विभाग को अब अपनी शक्ति अन्य 
जिलो मे लगानी चाहिये | 

इन दो स्थानो के अतिरिक्त फ़ैजाबाद जिले से भी ग्राम संग- 
ठन काये शुरू किया गया है । गोंडा जिले से कोटे आफ वाडेंस 
ने ४ भेरी उम्मेद ? नामक आदशे गांव बसाया है | 

राजपूताने के जयपुर राज्य सें “चनस्थत्नी” तासक गांव के 
आस पास आम संगठन काये हो रहा है । शिक्षा, डद्योग-घन्धो 
की उन्नति, सफाई, रीति रस्मो मे सुधार, और साख का प्रबंध 
करना ही इस योजना की मुख्य बातें है । 


अभी तक जिन स्थानों पर भी आस संगठन कार्य किया गया 
है, बह केवल प्रयोग सात्र है, कही सी विस्दृत क्षेत्र मे श्राम संग- 


ठन काये नहीं हुआ है । राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) झाम 
उद्योग-संघ द्वारा इस काय को बड़े क्षेत्र में करता चाहती हैं, 
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परन्तु अभी इसके विपय में कुछ कहा नहीं जासकता क्योंकि 
ग्राम-उ्थोग-संघ अभी तक अच्छी तरह काम शुरू भी नहीं कर 
सका है ! 


गांवों के श्रुति जनता की रुचि देखकर भारत सरकार तथा 
प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी इस ओर गया है । सन्‌ १६३५-३६ 
के बजट में भारत सरकार ने आम सुधार कारय के लिये एक 
करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारों को दिया है । भारत सरकार से 
मिले हुए धन के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों ने भी कुछ धन इस 
काय के लिये अपने वजटों मे रखा है और अपने अपने प्रान्तों 
में योजनायें तैयार करके काम शुरू कर दिया है | 


ग्राम संगठन कार्य चाहे जिस प्रकार किया जावे, परन्तु दो 
वार्ते अवश्य ध्यान मे रखनी चाहियें:--- 


(१) गांवों का सुधार तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब कि 
गांव की सव समस्वाओं को एक साथ हल किया जावे | गांव की 
एक आध समस्या को लेकर कांय करने से कोई लाभ न होगा | 


(२) आम संगठन का आधार सहकारिता आन्दोलन होना 
चाहिये | यदि सहकारिता आन्दोलन की नींव पर धाम संगठन 
की दीवार खड़ी न की गई तो ग्राम संगठन कारय का प्रभाव 
खायी न होगा। 


इक्कीसवां परिच्छेद 
उपसेहार 


भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ हुए ३१ वर्ष 
के लगभग समय होगया, किन्तु आन्दोलन ने इस देश के आर्थिक 
जीवन में कोई विशेष परिवरतेन उपस्थित कर दिया हो, ऐसा दिख- 
लाई नही देता | इसका कारण यह है कि आन्दोलन अभीतक शक्ति- 
हीन है। बर्मा से तो आन्दोलन की सृत्यु ही होगई। बहां अधिकांश 
सहकारी समितियां दिवांलिया होगई; कुछ वर्षों से वहां का सह- 
कारी विभाग फेचल समितियों को दिवालिया बनाकर उस संबंध 
की ही कार्यवाद्दी कर रहा है । वर्मा का तो प्रान्तीय बेक तक फेल 
होगया । वहां आन्दोलन नये सिरे से चलाया जांबे तब 
भविश्य से कुछ आशा की जासकती है। किन्तु एक बार हजारो 
ससितियो के दिवालिया होजाने पर नई समितियों की स्थापना 
करना कठिन दोगा । 


आसाम, मध्यग्रान्त, बिद्दार-डड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी सीमा 
प्रान्त में सी आन्‍न्दीलन शक्तिहीन है । इन प्रान्तों में आन्दोलन 
फैल नहीं रद्दा है। साख समितियों को अवस्था भी सन्तोषज्ञनक 
नहीं है। किन्तु प्रयत्न करने से समितियों की अवस्था सुधर 
सकती है और आन्दोलन को मजबूत बनाया जा सकता है । 

बड़े आन्तों में पंजाब और चम्बई मे पूर्ण रूप से नहीं, किन्तु 
साधारण रूप से आन्दोलन सन्तोषजनक है, इनके उपरांत क्रमशः 
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मदरास, संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल का नम्बर आता है । यद्यपि 
इन प्रान्तो में सी बहुत संख्या मे समितियां, ऐसी हैं. कि जिनकी 
दशा सन्‍्तोषजनक नहीं है और प्रति वर्ष सैकड़ो समितियां दिवा- 
लिया होती हैं किन्तु फिर भी आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोच- 
नीय नहीं है। अजमेर-मेरवाड़ा कु तथा देहली प्रांतो मे आंदो- 
लन की दशा साधारण है। 

देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा सनन्‍्तोपजनक नहीं है 
भूपाल मे आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । ग्वालियर, 
इन्दौर, तथा काश्मीर में आन्दोलन अभी शक्तिद्दीन है, मेसूर, 
हेदराबाद, बड़ोदा, तथा ट्राबंकार राज्यों मे आन्दोलन की साधा- 
रण दशा है। अधिकतर देशी राज्यों मे आन्दोलन अभी आरम्भ 
ही नहीं हुआ | 

तीस वर्षो के उपरान्त सहकारिता आन्दोलन को देश मे एक 
प्रबल, शक्तिशाली आन्दोजञन वनजाना चाहिये था । आन्दोलन 
को खय॑ं अपने आप बढ़ना चाहिये था। शरामीण जनता को खयय॑ 
सहकारी समितियों की मांग करनी चाहिये थी, महाजन को इस 
आन्दोलन से डरना चाहिये था तथा सहकारी समितियों के 
सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिये था किन्तु अभीतक 
ऊपर लिखे चिन्ह दृष्टिगोचर नही दोरहे हैं इस कारण हम इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि आन्दोलन की दशा संतोषजनक नहीं है। 

आन्दोलन की असफलता के कारण बहुत से हैं, भिन्न मिन्न 
विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारणो को मुख्य माना है,जिनके विषय मे 
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आगे लिखा जावेगा। किन्तु अभी तक बिद्दानों का ध्यान 
आमीण ऋण की ओर यथेष्ठ आकर्षित नहीं हुआ हैं; यह, 
लेखक की सम्मति में आन्दोलन की असफलता का मुख्य कारण 
हैं। यहा ग्रामीण ऋण के विपय मे वे सब वातें दोहराने की 
आवश्यकता नहीं जो कि तीसरे परिच्छेद मे लिखी जाचुझी हैं. 
केवल इतना कहद्द देना पर्याप्त होगा कि किसान महाजन के चंगुल 
में चुरी तरह से फंसा हुआ है, वह चोटी से लेकर एड़ी तक ऋण 
में डूबा हुआ है। महाज्नन के शोपण करने का ढंग ऐसा विचित्र 
तथा भयंकर है कि किसान कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता | इस 
का फल यह हुआ है कि किसान तथा अन्य निर्धन वर्गों का 
जीवन निराशावादी वनगया है | जिनको विश्वास नहीं, जिनको 
आशा नहीं कि हमारी दशा सुधर सकती है, उनमें सहकारिता 
आन्दोलन केसे सफल द्दो सकता है ! अस्तु, इस समस्या को दल 
करने का सब प्रथम प्रयत्न होना चाहिये । 


भारतीय किसान तथा निधन वर्गों में अशिक्षा का अखंड 
साम्राज्य है । शिक्षा प्रत्येक आन्दोलन की पूर्ण सफलता के लिये 
आवश्यक है। सहकारिता आन्दोलन में तो शिक्षा की और भी 
आवश्यकता है, क्यो कि सदस्यो को ख्यं सहकारी साख समि 
तियों को चलाना पड़ता है । समितियों के हिसाब रखने के लिये 
उनकी काय वाद्दी लिखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता है। 
भारतवर्ष मे सहकारी साख समितियों के लिये सदस्य मन्‍्त्री नहीं 
मिलते,इस कारण वाहर के आदमी को मंत्री नियुक्त करना पड़ता 
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£। आठ या दस समितियों का एक ही मन्त्री दोता है, फल यह 
होता है कि मन्‍्त्री ही इन समितियों का कर्ता धर्ता बनजाता है 
ओर सदस्यो को काय करने क्री शिक्षा नदी मिलती । इन अप- 
सैक्रे टरियो के विरुद्ध वहुत शिकायत है. किन्तु वे जमे हुए है। 
हैनरी बुल्फ जैसे प्रसिद्ध विद्वान का मत है कि अशिक्ञा आन्दोलन 
की गति धीमी अवश्य रखती है किन्तु आन्दोलन की असफलता 
या सफलता इस पर निर्भर नहीं है क्योकि किसान अशिक्षित 
होते हुए भी बुद्धि का तेज होता है | यदि उसे सहकारिता 
के सिद्धान्तो की शिक्षा ठीक प्रकार से दीजावे तो वह समिति को 
भली प्रकार चला सकता है । 


भारत मे बहुत से विद्वानो का मत है. कि आन्दोलन सादवे- 
जनिक न हो कर एक सरकारी नीति ( 89॥9 9०70०ए ) के रूप 
में चलाया जा रहा है, यही आन्वोलन की निवलता है। है भी यह 
बहुत कुछ सत्य | यदि देखा जाबे तो सहकारिता विभाग का 
रजिस्ट्रार ही आन्दोलन का सर्वेसर्वा है। समितियों का निरोक्षण 
करना, नई समितियों का रजिस्टर करना, खराब समितियों का 
तोड़ना, तथा उनका आडिट कराना उसके मुख्य कार्य हैं। रजि- 
स्ट्रार अधिकतर कोई सिविलियन होता है अथवा उसी ग्रेड का 
कोई कर्मचारी, उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार तथा इन्सपेक्टर द्वोते 
हैं। असिस्‍्टेट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रजिस्ट्रार प्रान्तीय सिविल 
सर्विस के होते हैं। कोई भी सिविलियन अधिक दिनो तक रज्ि- 
स्ट्रार नही रह पाता, क्योकि वह अपनी उन्नति को आन्दोलन 
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के लिये नहीं छोड़ सकता । फल यह होता है कि रजिस्ट्रार जल्दी 
जल्दी बदला करते हैं ओर एक नीति स्थायी रूप से काम मे नहीं 
लाई जाती । रजिस्ट्रार को नियुक्त होते समय सहकारिता का ज्ञान 
नही होता, ( श्री० कैल्वटे, स्टिकलेंड, तथा डार्लिंग इसके अपवाद 
खरूप है ) | डिप्टी रजिस्ट्रासे को आन्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
नही होता, क्योकि वे दूसरे विभागो मे जाने की चेष्टा करते रहते 
हैं। एक डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर प्रसन्न नहीं 
होता । किसी भी आन्दोलन के लिये यह आवश्यक है कि उसके 
संचालक उत्साह और लगन के साथ उसमे जुटे । अधिकतर 
सहकारिता विभाग के कार्यकर्ताओं मे इस बात का अभाष है । 
जो सज्जन कि इस आन्दोलन में अवेतनिक कार्य करते हैं वे 
सेवाभाव से काम नहीं करते वरन सरकार को भ्सन्न करके 
पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं । यहां यह कह 
देना आवश्यक होगा कि बस्बई तथा मद्रास प्रान्त में तथा अन्य 
आ्रान्तो मे भी कुछ ऐसे सज्जन अवश्य मिलेंगे कि नो शुद्ध सेवा 
भाव से कास कर रहे हैं। श्रीयुत्‌ देववर, सर लल्लू भाई सांवल 
दास, श्री० एस. एस- तलमाकी, श्रीयुत्‌ शसदास पंतलू, तथा 
सद्रास के श्री टी. के. हनुमन्‍त राब और सर्चैन्ट-आफ-इस्डिया 
सोसायटी के कार्यकर्ताओ की जितनी प्रशंसा की जावे, वह थोड़ी 
है, किन्तु अधिकतर कार्यकर्ता पहिली श्रेणी के हैं । 
इस सबका फल यह हुआ है कि सहकारी साख समिति का 
सदस्य समिति को अपनी संस्था न समझ कर सरकारी बैंक 
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सममता है। वह तो समझता है कि जिस प्रकार सरकार तक्तावी 
बांटती है उसी प्रकार यह सरकारी बेंक ऋण देता है। इसका 
अथे यह है कि सहकारी समिति का सदस्य सहकारिता के मूल 
सिद्धान्त से अपरिचित है। बह यह नहीं समझता कि यह स्वा- 
वलम्बन का सिद्धान्त है। हम लोग मिलकर अपने पेरों स्वयं 
खड़े हुए हैं ओर अपनी आर्थिक उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस अनिभिज्ञता का मुख्य कारण यह है कि सैन्ट्ल बैक के 
कर्मचारी तथा अन्य संगठनकर्त्ता सदस्यों को सहकारिता के 
सिद्धान्तो की शिक्षा नहीं देते, जो अत्यन्त आवश्यक है ओर जिस 
पर मैकलेगन कमेटी ने विशेष जोर दिया था। इसके अतिरिक्त 
सुपरवाइज़र, सेन्टल बैंक के कमेचारी तथा अन्य कार्यकर्ता 
सदस्यो को यद्द नहीं बतलाते कि यद्द समिति तुम्हारी है, तुम्ही 
इसके मालिक हो,तुम इसका प्रबन्ध स्वयं जेसा चाहो कर सकते 
हो | इसका कारण यह है कि कमंचारीगण यह सममतते हैं कि 
ऐसा करने से सदस्यो पर रौब नहीं रहेगा तथा सैन्दूल बैंक का 
रुपया वसूल नहीं होगा । ऐसी परिस्थिति मे सत्ला किसान यह 
कैसे समझ सकता है कि समिति का वही मालिक है और समिति 
उसी की चीज़ है। जब तक कि किसान ऐसा न समभने लगें, 
उनमें स्वावलम्बन के भाव जागृत न हो उठें,तव तक यह आन्दो- 
लत सहकारिता आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। कोई भी 
आन्दोलन इस प्रकार सफल नहीं हो सकता | जर्मनी में सहकारिता 
आन्दोलन के जन्मदाता श्री० रैफोसन तथा श्री० स्कूलज ने किसी 


हक कक 
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स्वार्थथश उसे नहीं चलाया था, वे अपने निर्धेन भाइयो की सेवा 
के लिये सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर उसके जन्मदाता बने 
थ्रे। आन्दोलन के असफल दवोने का एक यह मुख्य कारण है 
कि इसमे कार्य करने वालो में लगन नहीं है। श्री० रेफीसन 
सरकारी सद्दायता के दोपो को जानते थे। थे कहते थे कि यह 
आन्दोलन स्वावल्म्बन तथा आत्मनिर्भेरता के सिद्धान्त पर खड़ा 
किया गया दे, सरकारी सहायता लेने से आन्दोलन में मिबलता 
आ जावेगी । यही कारण था कि उन्होने यह नियम बनाया कि 
सरकारी सहायता न ली जाबे। भारतवर्ष मे स्थिति ऐसी थी कि 
बिना सरकारी सहायता के आन्दालन का देश मे प्रवेश भी नहीं 
हो सकता था। सभी विद्वान एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि प्रारम्भिक काल से सरकारी सहायता के बिना 
आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता किन्तु यह विचार जोर 
पकड़ता जा रहा है कि अनच्र आन्दोलन को जनता के हाथो में 
सौंप देना चाहिये। परन्तु शाद्दी कृषि कमीशन की सम्सति इसके 
बिल्कुल विरुद्ध है। कमीशन ने तो यद्ां तक कह दिया है कि 
अवेतनिक कार्यकर्ताओं को आन्दोलन मे आने के लिये उत्सा- 
हित नहीं करना चाहिये । 


इस सम्बन्ध मे एक बात उल्लेखनीय है, कद्दी कही सहकारी 
समितियों का उपयोग डिस्टिक्ट बोडे, प्रान्तीय कौसिल, तथा 
एसेम्बली के चुनाव सम्बन्धी प्रचार मे किया जाने लगा है । 
सेन्ट्ल बैंको के डायरेक्टर तथा अन्य प्रभावशाली कार्यकर्ता 
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अपने चुनाव मे समितियों का उपयोग करते है। पेजाई के रद 
स्टार महोदय ने पिछली रिपोर्ट में इस ओर संकेत किया। अेभा 
तक यह रोग अधिक नहीं है किन्तु सम्भव है कि भविष्य में यह 
भयंकर रूप धारण करे, इस कारण अभी से इसे रोकत का 
प्रयत्न होना चाहिये । 





सहकारिता आन्दोलन की असफलता का एक कारण सह 
कारी समिति के सदस्यों के साथ असम्य व्यवहार भी है।स 
कारिता का सिद्धान्त तो यह है. कि समिति के सदस्य अपनी 
आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर अपने सम्मिलित अपरि- 
मित दायित्व पर बैंक से कज ले लें, रुपये को आवश्यता- 
नुसार आपस में बांट ज्षे और अद्ाययी के समय हर एक सदस्य 
अपनी किश्त दे दे तथा पंचायव समिति के ऋण की किश्त बेक 
को चुका दे , क्योकि सारे सदत्य समिति के ऋण के देनदार है । 
इस कारण यदि कोई सदस्य अपनी किश्त नही चुकाता तो अन्य 
सदस्य उस पर जोर डालेंगे ओर उससे वसूल कर लेंगे । किन्तु 
इसके विपरीत होता यह है कि बेंक के कर्मचारी उस गांव में पहुंचते 
हैं, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है। चेक के मेनेजर अथवा 
प्रबंधक ( सुपरवायज़र ) मालिक की भांति बैठते हैं ओर सदस्य 
हाथ बांध कर दूर खड़ा रहता है जो समय पर रुपया अद्ष नहीं 
कर पाते उन पर फटकार पड़ती है, गात्वी दी जाती है, और कभी 
कभी पिटवाया भी जाता है। इससे दो बड़ी हानियां होदी हैं, एक 
तो सदस्य की दृष्टि में समिति का मूल्य तहीं रहता, वह महाजन 
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की तरह ही बेक के कर्मचारी को ऋण-दाता सममता हैं। दूसरे 
जो किसान यह सब देखते हैं वद यद सममते हैं. कि समिति से तो 
महाजन ही अच्छा हैं क्योकि वह सबो के सामने अपमानित तो 
नही करता । यद्दी कारण हैं कि सहकारिता आन्दोलन अभी तक 
जनता को आकर्षित नही कर सका । संयुक्त प्रान्त के आन्दोलन की 
जांच करने के लिये जो ओकडन कमेटी विठलाई गई, उसने एक 
स्थान पर रिपोर्ट में लिखा है कि अन्दोलन खर्य फैल नहीं रहा है। 
सोचने की बात है यह है कि यदि आन्दोलन को ग्रामीण जनता 
लाभदायक समझती तो आन्दोलन तीच्र गति से बढ़ता । किन्तु 
ऐसा नहीं दो रह्य है, इससे यह अनुमान सहज में ही हो सकता 
है कि आन्दोलन के संचालन मे कद्दी न कही दोप अवश्य है । 
पंजाब, वम्बई, तथा मद्रास को छोड़ कर अन्य प्रान्तों में तो 
सहकारी साख समितियों ने महाजन का ध्यान भी अपनी ओर 
आकर्षित नही किया है। महाजन की स्थिति गांवों से उतनी ही 
मजबूत है जेसी कि पहिले थी, वह सहकारी साख समितियों से 
भयभीत नही हुआ है | इन सब वातो से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि आन्दोलन सें जीवन शक्ति की कमी है। 


भारतीय सहकारिता आन्दोलन की एक कमी यह भी है कि 
आन्दोलन साख समितियों तक ही सीमित रहा । गैर साख 
समितियां संख्या में बहुत कम हैं । बात यह थी कि ग्रामीण ऋण 
की इतनी भय कर समस्या सासने उपस्थित थी कि आरम्म में 
केवल साख समितियां द्वी स्थापित करने का प्रयत्त किया गया 
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और आज भी कायकर्त्ताओ का ध्यान साख समितियों की ओर 
ही अधिक है। भारतवर्ष जेसे कृषि प्रधान देश में साख समि- 
तियां अत्यन्त आवश्यक है, उनके महत्व को कोई अखीकार 
नहीं कर सकता किन्तु गेर साख समितियों की भी उतनी दी 
आवश्यकता है। गांव का मद्दाजन किसान को केबल ऋण ही 
नहीं देता, वह गांव का दूकानदार भी होता है, अर्थात्‌ किसान 
को आवश्यक वस्तुएं वेचता है और उसके खेतों की पेदावार 
खरीदता है । जच्र तक कि सहकारी समितियां क्रय-विक्रय को भी 
अपन हाथ मे लेकर महाजन को उसके स्थान से हटा नहीं देती, 
तब तक महाजन का बल नष्ट नहीं होगा और न किसान की 
आर्थिक दशा ही सुधर सकती है। यही नहीं, और भी दिशाओं 
में सहकारिता आन्दोलन को किसानो की सहायता 4 रनी है । साथ 
ही साथ गृह-उद्योग धन्धों मे लगे हुए कारीगरो के लिये उत्पादक 
समितियों की भी नितान्त आवश्यकता है | हपे का विपय है कि 
कुछ दिनो से सहकारिता विभाग तथा अन्य कायकरत्ता ग्रेर-साख- 
समितियों की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं और इस 
ओर प्रयत्न भी किया जा रहा है। 


एक दोप जो कि इस आन्दोलन मे घुस आया है, वह है कागजी 
लेन देन -- जब समिति के सदस्य रुपया अदा नहीं करते तो 
समिति बैक से उतना ही ऋण ले लेते हैं जितनी किश्त उन्हे 
चुकानी होती है। बैंक के बही खाते में पिछली किश्त चुकता 
दिखा दी जाती है, ओर उतत्ता ही रुपया नये ऋण के रूप में 
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दिखला दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि रुपया वसूल नही 
होता, केवल लिखा-पढ़ी करली जाती है और अधिकारियों को 
घोखा दिया जाता है 





कही कहीं पंचायतदार बेईमानी करते है, कहीं कही महाजन ही 
समिति को हथियाने का प्रयत्न करता है, किन्तु साग्यवशञअव यह 
दोष कम दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

ऊपर लिखी हुई समालोचना से पाठकगण यह न समस् 
कि आन्दोलन से देश को कोई लाभ ही नहीं हुआ है । यह 
मानता दी होगा कि आन्दोलन अभी निर्बेत्न है, दोष-पूर्ण संग- 
ठन तथा कारयकर्ताओं की अकर्सण्यता के कारण यह अभी तक 
सवल्न नही हो सका दै। फिर भी आन्दीलन से देश को बहुत 
लाभ हुआ है । साख समितियों के विपय में लिखते हुए हमने इस 
विषय से शाही कृषि कमीशन की सम्मति लिखी थी | ऋषि कमी- 
शव की सस्मति से सहकारिता आन्दोलन के विषय सें जान- 
कारी बढ़ रही है, मितव्ययिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
वकिंग के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा रही है, जहां आन्दोलन की 
चींत्र दृढ़ है वहां सहाजन ने सूद की दर घटा दी है, तथा सहाज्ञन 
का पभुत्य कम हो गया है। इसका परिणास यह हुआ है कि 
किसानों की मनोंद्ृत्तियां बदल रही हैं। ” कृषि कमीशन की तो 
यह्‌ राय है कि किसानो का उद्धार सहकारिता आन्दोलन की 
सफलता पर ही निभर है, यदि यह आन्दोलन असफल हुआ तो 
भारतीय किसान वर्ग के सुधार को सारी आशाये नष्ठ हों जाबेगी। 


ल्ल॒ 
सम 
पा 
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आन्दोलन के दोषों की ओर संकेत करते हुए कृषि कमीशन ने 
कह्दा है कि आन्दोलन की आर्थिक दशा संतोपजनक है; हां, उसके 
संचालन मे बहुत से दोप है। 
अभी तक सहकारिता आन्दोलन का प्रचार बहुत कम हो 
पाया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सहकारी साख समि- 
तियां, भरामीण जनता को जितने ऋण की आवश्यकता दोती है, 
उसका केवल पांच फी सदी ऋण देती है। सहकारी साख समि- 
तियों के सदस्यो को एक शिकायत यह रही है कि जब उनको 
रुपये की आवश्यकता होती है तब उन्हे रुपया नही मिलता,लिखा- 
पढ़ी तथा जांच में बहुत समय लग जावा है। किसान को समय 
पर रुपया मिलना चाहिये -- रुपया समय पर न मिलने पर उसे 
बहुत कठिनाई होतो है इस कारण विवश होकर उसे महाजन से 
रुपया लेना पड़ता है। 
अन्तिम शब्द--भारतवर्ष मे लगभग ७ लाख यांब हैं, 
अधिकांश ( ६० प्रतिशत ) जन संख्या गांवों मे निवास करती है। 
आज हमारे गांवों की दशा अत्यन्त पतित है और उनमे रहने 
वाली जनता के अधिकांश भाग का जीवन निधेनता, अज्ञान तथा 
गंदगी से भरा हुआ है, उसका शोषण श्रत्यन्त निरदेयता से हो 
रह है। ऐसी दशा में ग्रामीण जनता जीवित है, यही कया कम 
आश्रय की बात है। आयरिश किसानो के उद्धारकर्ता, आयर- 
लैंड में सहकारिता आन्दोलन के जन्मदाता, सर होरेस-प्हैंकट के 
शब्दों में किसान के उद्धार के लिये तीन बस्तुओ को आवश्यकता 
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है, अच्छी खेतों ( 86667 विए्णांग४ » अच्छा जीवन 
(8७७67 १ए४्ट) तथा अच्छा व्यापार (5९0९० एणडशांध€8६) | 
भारतोय झासीण को इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

हष का विषय है कि कुछ दिनों से शिक्षित भारतीयों का 
ध्यान म्रास्य जीवन को सुधारने की ओर गया है । किन्तु यह 
सर्वसान्य वात है कि आम संगठन का काय बिना सहकारिता के 
हो दी नहीं सकता | यदि दम चाहते हैं कि हमारे भामीण साइयथों 
की दशा सुधरे तो हमे सहकारिता आन्दोलन सें लग जाना 
चाहिये। जो चमत्कार कि सहकारिता आन्दोज्लन ने आधरलेंड, 
जसेसी और इटली में कर दिखलाया वह भारतवर्ष मे भी हो 
सकता है। किन्तु अभी तक हमारे शिक्षित वर्ग ने इस ओर ध्यान 
ही नही दिया। यदि हमारा शिक्षित वर्ग विशेषकर नवयुवक 
समुद्यय इस ओर लग जावे दो थोड़े समय में आन्दोलन गांवों 
की कायापलट करदे | जिस सहकारिता आन्दोलन में राष्ट्र निर्माण 
की इतनी शक्ति है उस आन्दोलन की ओर से कोई सी देश-सक्त 
उदासीन किस प्रकार रह सकता है ? जिस दिन हस सारतवासी 
सहकारिता आन्दोलन के मे को समझ लेंगे और आन्दोलन 
का गचार गांव गांव सें कर सकेगे, उस दिन भारतीय आस जीवन 
सुखसय हो जादेगा । 
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८५ १५.6 दी ्‌ हे 
भारतवषीय हिन्दी-अथशा्र-पारपद 
( सन्‌ १६२३ ई० में संस्थापित ) 
सभापति-- 
श्रीयुत्‌ पंडित दयाशंकर ढुवे, एम० ए०, एल-एल० बी० 
अथंशास्त्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
मन्त्री-- 
(१) श्रीयुत्‌ जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम० ए०, वी० काँम०, एस० 
एस० कालेज, चन्दौसी ! 
(२) साहित्यरत्न पंडित उद्यनरायणज्ञी त्रिपाठी एम० एं०, 
अध्यापक, दारागंज हाइस्कूल, दारागंज, प्रयाग । 
इस परिषद्‌ का उद्देश्य है, जनता में हिन्दी द्वारा अथंशासत 
का ज्ञान फैज्ञाना और उसका साहित्य वदाना । कोई भी सज्जन 
१) प्रवेश शुल्क देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। जो 
सब्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सहायता देते हैं, वे 
इसझे सं(क्षक सममे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को 
परिषद द्वारा प्रकाशित या सम्पादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी 
जाती हैं । 
परिषद्‌ की सम्पादन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न- 
लिखित पुस्तकें प्रकोशित दोचुकी हैं:-- 


( १ ) भारतीय अथशासत्र ( दो भाग ) । (गंगा ग्रंथागार, 


लखनऊ ) 
( २ ) विदेशी बिनिसय । लि 
( ३ ) अथशाशञ्र शब्दावली (भारतीय मंथमाला, चुन्दावन) 
(४ ) कौटिल्य के आर्थिक बिचार | ० 
(४ ) हिन्दी में अथशात्र और राजनीति साहित्य! ,, 
४ ६ ) सम्पत्ति का उपभोग | (साहित्य-संद्रि,दारागंज,प्रयाग) 


७ ) हमारे हरिजन। ( सरस्वत्तीसदन, दारागंज, प्रयाग ) 


( २) 
(८) भारतीय बेकिंग । ( रामद्याल अग्रवाल, अयाग ) 
इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तको का सम्पादन होरदा हैः- 


(६) भारत मे हिन्दुओ की दशा ! 

(१०) राजस्व-शास्तर । 

(११) अंक-शास्त्र । 

(१२) मूल्य-विज्ञान । 

हिन्दी में अर्थशाद्ध-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, 

यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है । देश के उत्थान 
के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है 
प्रत्येक देश ग्रेसी तथा हिन्दी प्रेमी सज्जन से इसारी प्रार्थना है 
कि वह इस परिषद का संरक्षक या सदस्य होकर हम लोगो को 
सहायता देने की कृपा करे' | जिन,सहाशयो ने इस विपय पर 
कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने 
की कृपा करें। लेख या पुस्तक परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत होने पर 
सम्पादन-समिति द्वारा बिना भूल्य सम्पादित की जाती है । 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद्‌ अभी तक कोई पुस्तक 
प्रकाशित नंद्दी कर पायी है, परन्तु वह श्रस्येक लेख या पुस्तक को 
सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। 
जो सज्जन अथशास्तर-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या 
पुस्तक लिखने मे किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे 
लिखे पते से पत्र व्यवहार करे | 


वारागंज, प्रयाग ] दयाशंकर दुने, एम० ए० 


भारतीय ग्रन्थमारा, इन्दावन 


इस माला की स्थापना सन्‌ १६१५ ६० मे हुई । इसका उद्देश्य 
विशेषतया राजनीति, अर्थशास्र और समाज शास्र आदि विशेष 
उपयोगी विषयो की पुस्तकों की रचना और अकाशन हेँ । अब 
तक १६ पुस्तकें छपी हैं। कुछ पुस्तकों के कई कई संस्करण 
होचुके हैं। कई पुस्तके राष्ट्रीय एवं सरकारी शिक्षा संस्थाओं मे 
स्वीकृत और प्रचलित है, तथा शिक्षा विभागो द्वारा पुरस्क्षत है। 
पुस्तकों की नामावली अगल्ले प्रष्ट पर दी हुई है, विशेष परिचय 
प्राप्त करने के लिये माला का विवरण और सूचोपत्र मंगाकर 
देखिये । कुछ सम्सितियां संक्षेप मे आगे दी जाती है । 

“प्रत्येक देश प्रेमी की इस माला की पुस्तकें अपना कर इसके 
व्यवस्थापक को सत्साहित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना 
चाहिये ।? सेनिक । 
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“स्व॒राज्य चाहने बालो मे कितने ही शासत्री, पंडित और 
आचाये तक वे बाते नही जानते ज्ञिनपर आपने इतनी पुस्तकें 
लिख कर प्रकाशित करदी ।” -- सहावीरप्रसाद द्विवेदी । 
“यदि हम चाहते है कि हिन्दी मे उययोगी साहित्य का निर्माण 

हो तो हमें इस साहित्य को अपनाना चाहिये?। -विशाल भारत । 


“हम जनता से निवेदन करेगे कि वह माला की पुस्तको को 
अपनाकर संचालक महोदय को अपनी दिशा में निहन्द बढ़ने के 
लिये प्रोत्साहन दे ” । - स्वराज्य | 

“हम इस अन्थमाला में, इस ग़रीबी के गये में, इस ज्ञान के 
आत्म यज्ञ में,सम्मान करने योग्य अपनापन देखते हैं। ” - कर्मवीर | 


क् 


सरकारी स्कूलों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रचलित 


पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक ओर पुस्तकालयो के लिये 
-- विशेष उपयोगी -- 


हे 
सए्ताय कष्य माला 
१--भारतीय शासन [00॥970 8 थ07500 ४8070 
( छटा संस्करण )... ॥-) 
२--भारतीय विद्यार्थी विनोद ( तीसरा संस्करण ) ... ॥) 
३--भारतीय राष्ट्र निर्माण [0॥87 ९७६00 
20078 ( दूसरा संस्करण ) ... ॥<) 
४--हिन्दी में अथंशात्र और राजनीति साहित्य. .... ॥) 
४-सरल भारतीय शासन... ...  -» «» [) 
६--भारतीय जागृति [00980 ॥ ५७७४४ ७॥/772 है 
(दूसरा संस्करण ) .. १) 


७--विश्ववेद्ता.. $#... «*. « ]#) 
८--भारतीय चिन्तन ... ् गा *« ॥£-) 
६--भारतीय राजख 70787 आप॥97008 «० 0) 
१०--निबाचन नियम 79600070 (प7वै७ न 2) 
११--वान ब्रह्मचारिणी कइुन्ती देवी ... »» ?॥) 


१२--राननीति शब्दाबत्ञी ?0॥96७) 08 *«« ) 
१३--नागरिक शिक्षा 800/0९7687'ए ()ए768 


( दूसरा संस्करण ) -» ॥£) 
१४--त्रिरिश साम्राज्य शासन... ने *» ॥£-) 
१४--श्रद्धाशलि ...  ... 5३२ ॥<) 
१६--भारतीय नागरिक 40090 (0।॥28088 »« |) 
१७-भव्य विभूतियां.....  . »«« ॥£-) 
१८--अथशात्र राष्दावली #6070कां० एशका8. ... ॥/) 
६--कोटिल्य के आर्थिक विचार की ॥४-)) 


भगवानदास केला, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन । 


